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 लोक  सभा  11  बजे  मन्यपू०  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  प्रधान  मंत्री  कहां

 इस  समय  भरी  सुदर्शन  राय  खोधरी  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  आये  और  सभा  फ्टल  के  निकट

 फर्श  पर  खड़े  हो

 अध्यक्ष  महोदयः  आप  सभी  कृपया  अपना  स्थान  गअहण

 अध्यक्ष  आप  मुझे  सुनना  चाहते  हैं  या

 अध्यक्ष  महोदयः  मैं  किसी  को  भी  बिल्कुल  नहीं  सुन  पा  रहा

 )
 अध्यक्ष  आप  मुझे  सुनने  को  तैयार  हैं  या

 अध्यक्ष  आप  मुझे  सुनना  चाहेंगे  या

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इंडिया  कंशोर्शियमਂ  से  सहायता
 *245.  श्री  जार्ज

 श्री  पीਂ  एम०  सईदः  -

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 क्या  पेरिस  में  24  1992  तक  आयोजित  कंशोर्शियमਂ  की  बैठक  में  उच्च-स्तरीय  भारतीय

 शिष्टमंडल  ने  भाग  लिया
 यदि  तो  उसमें  दिए  गए  सुझावों  और  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  भारत  को  सहायता  के  रूप

 में  कितनी  धनराशि  मिलने  की  संभावना  और
 भारत  को  यह  धनराशि  कब  तक  दी  जाएगी  और  अब  तक  कितनी  प्राप्त  हो  चुकी

 वित्त
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 गया

 विवरण

 भारत  सहायता  संघ  की  बैठक  25-26  1992  को  पेरिस  में  हुई

 अनेक  दाता  देशों  और  बहुपक्षीय  संस्थानों  के  प्रतिनिधियों  ने  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  आर्थिक
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 लिखित  उत्तर  24  1992

 सुधारों  के  लिए  समर्थन  व्यक्त  सुधारों  की  व्यापक  सफलता  पर  पूरा  समर्थन  देते  हुए
 उन्होंने  यह  आशा  व्यक्त  की  कि  मध्यावधि  में  भी  इन  सुधारों  पर  आगे  कार्रवाई  को

 संघ  के  सदस्यों  ने  वर्ष  1992-93  के  लिए  7.2  अरब  अमेरिकी  डालर  की  सहायता-बचनबद्धता
 दर्शाई  जिसमें  शीघ्र  संवितरण  सहायता  के  संबंध  में  3.4  अरब  अमेरिकी  डालर  शामिल  शीघ्र
 संवितरण  सहायता  के  आंकड़ों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  1.6  अरब  अमेरिकी  डालर  की  राशि
 शामिल  है  जो  7.2  अरब  अमेरिकी  डालरों  के  आंकड़े  में  शामिल  नहीं  की  गई

 सहायता  की  इस  वचनबद्धता  संबंधी  मात्रा  की  उपलब्धता  निम्नलिखित  पर  निर्भर

 ()  दाता  देशों/संस्थाओं  के  वैधानिक

 (ii)  उपयुक्त  परियोजनाओं  की  उनका  निरूपण  और  तत्संबंधी

 (४)  समुचित  बजटीय  प्रावधानों  के  बाद  परियोजनाओं  के  अधीन  और

 (५)  परियोजना  व्ययों  के  लिए  दाता  अभिकरणों  से  प्रतिपूर्तियां  प्राप्त

 बस्त्र  उद्योग  में  पर्वावरण  के  अनुकूल  प्रौद्योगिकी

 *246.  श्री  श्रवण  कुमार  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  हथकरघा  और  विद्युतकरघा  सहित  वस्त्र  उद्योग  में  पर्यावरण  के  अनुकूल
 प्रौद्योगिकी  अपनाने  पर  खर्च  होने  वाली  राशि  के  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसमें  विदेशी  मुद्रा  का  अंश  कितना

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ऐसी  प्रौद्योगिकी  अपनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का
 प्रस्ताव

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  जी

 प्रश्न  नहीं

 सरकार  वस्त्र  क्षेत्र  में  अनुकूल  प्रौद्योगिकी  अपनाने  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  जिसमें

 अनुसंधान  व  विकास  के  क्रियाकलाप  भी  शामिल

 वस्तु-विनिमय  व्यापार

 *247.  श्री  राजेश  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1988--90  के  दौरान  किन-किन  देशों  के  साथ  वस्तु-विनिमय  व्यापार  किया  गया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  भारत  द्वार  आयात  और  निर्यात  किये  गये  सामान  का

 पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्या

 क्या  ऐसी  व्यापार  व्यवस्था  से  भारतीय  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  और  लाभ  मिला  और

 यदि  तो  और  अधिक  देशों  के  साथ  वबस्तु-विनिमय  व्यापार  शुरू  करने  हेतु  सरकार

 का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
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 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  में  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रोਂ  पीਂ  जेਂ  और  वर्ष  1988  से  1990  के  दौरान  भारत  का
 किसी  भी  देश  के  साथ  वस्तु-विनिमय  व्यापार  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 तम्बाकू  उद्योग  को  ऋण  सुविधा

 *248.  प्रो०  उम्पारेड्ि
 श्री  अन्यारासु  इराः

 कया  खाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  तम्बाकू  उद्योग  को  दिए  जाने  वाले  संस्थागत  ऋण  की  राशि  में  कमी  आई

 क्‍या  तम्बाकू  व्यापारियों  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  इस  संबंध  में  उनसे  मिला

 क्‍या  ऋण  सुविधाओं  संबंधी  उनके  अनुरोध  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  में  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिज्य
 पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पीਂ  जेਂ  से  एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया

 विवरण

 जी  वास्तव  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  प्रस्तुत  किए गए  आंकड़ों  के  अनुसार  तम्बाकू  उद्योग
 को  मिलने  वाले  ऋण  में  वृद्धि  हुई

 जी  कुछ  निर्यातकों  का  प्रतिनिधि  मंडल  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मुख्य  रूप  से  यह  बताने  के

 लिए  1992  के  पहले  सप्ताह  में  प्रधानमंत्री  महोदय  से  मिला  था  कि  रूसी  प्राधिकारियों  द्वारा  15000  मीट्रिक

 टन  तम्बाकू  के  लिए  साख  पत्र  खोलने  में  विलम्ब हुआ  है  और  उन्हें  घन  की  कमी  का  सामना  करना
 पड़  रहा  अतः  वे  अपने  बैंकों  से  वित्तीय  सुविधा-समायोजन  चाहते

 और  इस  मामले  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  तथा  संबंधित  बैंकों  के साथ  तत्काल  उठाया  गया  था

 और  उसके  जबाब  में  बैंकों  ने  सकारात्मक  रुख  अपनाकर  वास्तविक  आवश्यकता  वाले  सभी  मामलों  में

 आवश्यक  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  की  इसके  रूसियों  को  उनके  निश्चित  अनुरोध  पर  तकनीकी  ऋण
 की  पहली  किस्त  दी  जा  चुकी  है  ताकि  अन्य  अनेक  मर्दो ंके  तम्बाकू  भी  खरीद  संविदागत  राशि

 के  कुछ  भाग के  लिए रूस  द्वारा  अब  ऋण  पत्र  खोले  जा  चुके  सरकार  तकनीकी ऋण  के  लिए  रूस  के  और

 अनुरोध  पर  भी  अनुकूल  विचार  करेगी  बशर्तें  उसका  उपयोग  तम्बाकू  की  उपर्युक्त  शेष  मात्रा  के  निर्यात  के  लिए
 किया

 सरकार रूस  पर  भारत के  संबंध में  उनके  निर्यात  लक्ष्य  पूरे  करने  के  लिए  दबाव  डालती  रही है  ताकि  व्यापार
 संलेख  में  निहित  भारतीय  निर्यातों  के  लक्ष्य  पूरे  करने  क्रे  लिए  जुटाया  जा
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 कि  चना  चतन_्मॉनॉ२े  कहा  सनक  सक्स्‍ंससफफसफफस्‍फ  डक्‍रस्‍क्‍स्‍इदक्‍  सच  स्‍क्‍कइइ-++

 भारतीय  कंपनियों  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  शेयर

 *249.  श्री  राम  नरेश  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  उनके  द्वारा  प्रोमोट  की  गई  भारतीय  कंपनियों  में  अपने  शेयर

 बढ़ाने  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  शर्तें रखी  गई  हैं  तथा  अतिरिक्त  शेयरों  के  लिए  दिया  जाने  बाला  मूल्य
 निर्धारित  करने  हेतु  क्या  प्रक्रिया  अपनाये  गये

 कया  कुछ  मामलों  में  इस  प्रकार  निश्चित  किये  गये  शेयरों  के  मूल्य  बाजार  मूल्यों  से  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई/करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  भारतीय  कंपनियों  में  विदेशी  इक्विटी
 में  वृद्धि  करने  की  प्रक्रिया  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  29.6.92  को  जारी  की  गई  प्रेस  टिप्पणी  13  में  निर्धारित  की  गई

 इसमें  कहा  गया  है  कि  11  और  17  1992  को  भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनिमय  बोर्ड  के  मार्गदर्शी
 सिद्धान्तों  के  जारी  होने  के  5  प्रतिशत  तक  विदेशी  इक्विटी  जुटाने  की  इच्छुक  मौजूदा  कंपनियां  शेयरों  के
 तरजीही  आवंटन  के  माध्यम  से  ऐसा  कर  सकती  हैं  बशर्तें  कि  शेयर  धारकों  द्वारा  कंपनी  अधिनियम  की  धारा
 81(1)  के  अन्तर्गत  विशेष  प्रस्ताव  में  इसका  अनुमोदन  किया  गया  नए  निर्गमों  के  मूल्य  निर्धारण

 पर  नियंत्रण  समाप्त  कर  देने  से  ऐसे  नियमों  के  मूल्य  का  निर्धारण  शेयर  धारकों  द्वारा  किया  जाता  है  और
 इस  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  होता  ये  अनुदेश  अल्पजन  धारित  कंपनियों  के  साथ-साथ  उन  कंपनियों

 थ्यर  भी  लागू  होते  हैं  जिनमें  अभी  तक  कोई  विदेशी  शेयर  धारिता  नहीं

 एल०“आईग्सीਂ  हाउसिंग  फाइनेंस  लिमिटेड  द्वारा  ऋण  देना

 *250.  श्री  हाराधन  रायः  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  लाइफ  इन्श्योरेंस  कारपोरेशन  हाउसिंग  फाइनेंस  लिमिटेड  का  प्रस्ताव  युअर  होम  स्कीमਂ  के
 अंतर्गत  ब्रड़े  पैमाने  पर  आवासीय  ऋण  देने  हेतु  पश्चिम  बंगाल  सहित  विभिन्न  राज्यों  में  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  ये  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  में  खोले  और

 जोवन  बीमा  निगम  द्वारा  इस  प्रयोजनार्थ  दिए  जाने  वाले  ऋणों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  जी  जीवन  बीमा  निगम  आवास

 क्ति  लिमिटेड  पश्चिम  बंगाल  में  हाबडा  और  सिलीगुड़ी  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  तथा  आसनसोल  में  एक  एकक
 कार्यालय  द्वारा  सारे  देश  में  16  और  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव

 चालू  वर्ष  के  कम्पनी  द्वारा  अपने  कार्यालयों  के  माध्यम  से  पश्चिम  बंगाल  में  लगभग  30  करोड़
 रुपये  की  राशि  के  4000  अलग-अलग  ऋण  मंजूर  किए  जाने  की  आशा  कम्पनी  द्वारा  सारे  देश  भर  में

 75000  अलग-अलग  ऋण  दिए  जाने  का  अनुमान  है  जिनकी  कुल  राशि  650  करोड़  रुपये  बैठती
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 बैंक  आफ  मदुरा  लिमिटेड

 *252.  श्री  अन्ना  जोशीः  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रिजर्व  बैंक  ने  1992  में  बैंक  आफ  मदुरा  लिमिटेड  के  परिसमापन  की  घोषणा  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  बैंक  के  जमाकर्ताओं  और  खाताधारियों  के  हितों  की  रक्षा  किस  प्रकार  क्री
 और

 बैंक  की  देनदारियों  को  किस  रकार  पूरा  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर

 प्रश्न  ही  पैदा  नहीं

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  की  वित्तीय  स्थिति  संतोषजनक

 भुगतान  न  करने  वाले  खातेदारों  के  खातों  का  बैंकों  द्वारा  नवीकरण

 *253.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सहकारी  बैंक  और  राष्ट्रीयकृत  बैंक  वसूल  नहीं  हुई  ऋण-राशि  का  प्रतिशत  कम  दिखाने  के
 उन  खातेदारों  के  खातों  का  नवीकरण  कर  देते  हैं  जिन्होंने  ऋण  की  अदायगी

 नहीं  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  प्रकार  के  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  किस  प्रकार  नियंत्रण  करता  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख
 दिया  गया

 विवरण

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  चूककर्ता  खातों  का
 नेमीरूप  से  नवीकरण  नहीं  किया  जाता  नकद  खरीदे  गए/भुनाएं  गए  बिलों  जैसी

 सुविधाएं  उधारकर्ताओं  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  आवश्यक  वित्तीय  आंकड़ों  के  आधार  पर  तथा  आंतरिक  निरीक्षण

 बाहूय  लेखा  परीक्षकों  की  रिपोर्टों  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  निरीक्षण  रिपोर्टों  मे ंबताई  गई  सभी
 अनियमितताओं  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  वार्षिक  समीक्षा  के  अधीन  होती  अधिक  चूकों  वाले

 खातों  का  नवीकरण  नहीं  किया  जाता  जिन  अप्रिमों  में  केवल  प्रक्रियात्मक  अनियमितताएं  होती
 उनका  नवीकरण  करने  या  उनकी  वापसी  अदायगी  अनुसूचियों  को  पुनः  निर्धारित  करने  पर  विचार  किया  जाता

 सहकारी  बैंक  सामान्यतया  अनियमित  खातों  का  नवीकरण  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  का  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  प्रतिवर्ष  निरीक्षण  किया  जाता  प्रमुख  निष्कर्षों
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 की  सूचना  संबंधित  बैंकों  को  दे  दी  जाती  है  और  उनके  प्रबंधन  के  साथ  उन  पर  चर्चा  भी  की  जाती  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  से  अत्यधिक  अवरुद्ध  उधार  खातों  पर  बारीकी  से  नजर  रखने  के  लिए  अधिकारियों  को

 पदनामित  करने  के  लिए  भी  कहा  जाता

 युद्ध  में  मारे  गये  सैनिकों  की  विधवाओं  के  लिए  गुजरात  में  पुनर्वास  केन्द्र

 *254.  ड्वा०  ए०  के०

 श्री  इरिसिंह
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 युद्ध के  दौरान मारे  गये  सैनिकों  की  विधवाओं के  लिए  गुजरात  राज्य  में  कितने-कितने  और  कहाँ-कहां

 पुरर्वास  केन्द्र  स्थापित  किये  गये

 हा  गए  सीन  चर  के  दौरान  प्रतिवर्

 इन  केन्द्रो ंको  आबंटित  की  गई  धनराशि तथा  इनके  कार्यकलाएं का
 क्या

 क्‍या  सरकार  को  इन  केन्द्रों  के  उचित  ढंग  से  कार्य  न  करने  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें /  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  और
 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रक्षा  मंत्री  शरद  युद्ध  में  वीरगति  प्राप्त  सैनिकों  की  पल्ियों  के  लिए  गुजरात में  कोई
 पुरर्वास  केन्द्र  नहीं  खोला  गया

 से  प्रश्न  नहीं

 खेष  कर

 *255.  श्री  राजेन  कुमार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अन्तर-राज्यीय  माल  खेप  पर  कर  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिए  जाने  की  सम्भावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर

 और  सार्वजनिक  वित्त  तथा  नीति  संबंधी  राष्ट्रीय  जिसे  इस  मुद्दे  विशेषतया  सौदों  के

 खरूप  तथा  उन  जिन्‍्सों  की  श्रेणियों  की  जांच  करने  का  अनुरोध  किया  गया  जिन्हें  प्रस्तावित  शुल्क  से  छूट  दी
 जानी  ने  9  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  डाक्टर  राजः  चेलैय्या  की  अध्यक्षता  वाली  कर

 सुधार  समिति  ने  सरकार  को  पेश  की  गई  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  परेष्ण  कर  के  संबंध  में  कतिपय  टिप्पणियां

 भी  की  कर  सुधार  समिति  की  इन  टिप्पणियों  के  साथ-साथ  सार्वजनिक  वित्त  तथा  नीति  संबंधी  राष्ट्रीय
 संस्थान  की  रिपोर्ट  की  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  उनकी  टिप्पणियों  हेतु  भेज  दिया  गया

 अब  तक  संबंधित  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और  12  राज्य  सरकारों  से  टिप्पणियां  प्राप्त  हो  गई  बाकी  राज्य
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 सरकारों  की  टिप्पणियां  भी  जैसे  ही  प्राप्त  हो  जाती  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  के  लिए  संबंधित  सभी
 पक्षों  की  एक  बैठक  बुलाए  जाने  का  प्रस्ताव

 रूस  को  तम्बाकू  का  निर्यात

 +256,  श्री  द्त्तात्रेय  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  1992  में  रूस  राष्ट्रकुल  के  साथ  तम्बाकू  तथा  सिगरेटों  के  निर्यात  हेतु
 व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  क्या  रूस  ने  तदनुरूप  तम्बाकू  तथा  सिगरेटों  का  आयात  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  रूस  ने  अब  तक  वास्तव  में  तम्बाकू  तथा  सिगरेटों  का
 कितना-कितना  आयात  किया

 क्या  बाजार  में  तम्बाकू  और  सिगरेटों  के  अधिक  मात्रा  में  जमा  हो  जाने  के  फलस्वरूप  तम्बाकू  की
 कीमतें  गिर  गई  और

 यदि  तो  सरकार  का  तम्बाकू  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  में  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पीਂ  जेਂ  से  एक  विवरण-पत्र  सभापटल  पर  रख  दिया
 गया

 विवरण

 जी

 और  खरूस  ने  1992  में  15000  टन  तम्बाकू  के  लिए  क्रयादेश  दिया  है  जबकि  व्यापार
 योजना  में  25000  टन  का  प्रावधान  सिगरेट  के  संबंध  में  लगभग  2500  मिलियन  सिगरेट  के  लिए  क्रयादेश

 दिए  गए  थे  लेकिन  संबंधित  निर्यातकों  द्वारा  अभी  तक  संविदाओं  का  पंजीकरण  नहीं  कराया  गया  तम्बाकू  और
 सिगरेटों  का  1992  तक  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  क्योंकि  संविदागत  मात्राओं  के  लिए  भी  साख  पत्र

 नहीं  खोले  गए  जून  के  अन्तिम  सप्ताह  तथा  जुलाई  के  पहले  सप्ताह  में  25  मिलियन  अमरीकी  डालर  मूल्य
 के  साख  पत्र  खोले  इनमें  9600  टन  तम्बाकू  कवर  होता  इस  9600  टन  तम्बाकू  का  निर्यात  किया  जा

 रहा

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  तम्बाकू  की  कीमतों  में  गिरावट  आई

 सरकार ने  तम्बाकू  बोर्ड  को  पहले  ही  सलाह दे  दी  है  कि  फसल  की  मात्रा  का  निर्धारण  व्यापारियों  तथा

 तम्बाकू  उपजकर्ताओं  के  प्रतिनिधियों  के  परामर्श  से  मांग  तथा  बाजार  स्थिति  की  आवश्यकताओं  का

 सावधानीपूर्वक  मूल्यांकन  करने  के  बाद  किया

 बी
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 सोने  के  आभूषणों  का  निर्यात

 +257.  श्रीमती  गीता  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  गत  कुछ  महीनों  से  सोने  के  आभूषणों  का  निर्यात  व्यापार  बंद  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  प्रतिभूति  घोटाले  के  बाद  सोना  प्राप्ति  के  स्रोतों  मे ंकमी  आ  जाने  के  कारण  भारतीय  स्टेट  बैंक
 निर्यातकों  को  पर्याप्त  सोने  की  आपूर्ति  नहीं  कर  पा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पीਂ  जे०  और  जी  वस्तुतः  अप्रैल  से  1992
 तक  सोने  के  आभूषणों  का  निर्यात  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि  के  दौरान  हुए  निर्यात  से  अधिक

 और  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  बताया  है  कि  टकसाल  द्वारा  आयातित  सोनेਂ  को  परिवर्तित  करने  से
 संबंधित  समस्याओं  की  वजह  से  कुछ  समय  के  लिए  आपूर्ति  में  कुछ  बाधा  आई  सोने  की  आपूर्ति  में  कमी
 का  कारण  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  पास  संसाधनों  की  कमी  नहीं

 भारतीय  स्टेट  बैंक  को  अब  अनुमति  दे  दी  गई  है  कि  वह  0.995  शुद्धता  वाले  सोने  का  आयात  करे
 और  उसकी  आपूर्ति  सोने  के  आभूषणों  के  निर्यातकों  को  सीधे  ही  इसके  भारतीय  खनिज  एवं

 धातु  व्यापार  निगम  को  भी  घरेलू  टैरिफ  क्षेत्र  में  आभूषणों  के  निर्यातकों  को  सोने  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  एक
 अभिकरण  के  रूप  में  अधिसूचित  किया  गया

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 *258.  भ्री  केਂ  डी०

 डा  वी०  राजेश्वरनः
 क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 आठवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जिन  सड़कों  /  राजमार्गों  क्लो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  का
 सताव  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  किन-किन  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  का  प्रताव  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एवं  वर्ष  1992-93  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुलों  के  निर्माण  के
 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  और  विभिन्न  राज्य
 सरकारों  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लगभग  37,566  किप्मी०  की  लम्बाई  वाले  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 के  रूप  में  घोषित  किये  जाने  के  लिये  कुल  135  प्रस्ताव  भेजे  निर्धारित  मानदंड  के  अनुसार  भ्रस्तावों  की

 विस्तृत  जांच  करने  के  राज्य  सरकारों  निर्धारित  प्रपत्र  में  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  पूरे  ब्यौरे  / औचित्य  आदि  देते

 हुये  सूचना  भेजने  के  लिये  अनुरोध  किया  गया  अनेक  राज्यों  से अभी  यह  सूचना  आनी  शेष  निधियों  का



 .  2  1914  लिखित  उत्तर

 .  भी  अभाव  इसलिये  वर्ष  1992-93  सहित  आठवीं  योजना  में  नौ  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  संबंध  में  अभी  से  कोई
 -  निर्णय  नहीं  लिया  जा

 विभिन्न  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  141  पुलों  की  संस्वीकृति  के  प्रस्तावों  को  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक
 कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  500  लाख  रु०  और  इससे  अधिक  अनुमानित  लागत  के  पुलों  के  ब्यौरे
 संलप्र  विवरण  में  दिये  गये

 विवरण

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमागों  पर  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  भ्रस्ताव

 क्रम  कार्य  का  नाम  कार्य  की  अनुमानित
 लागत  २०)

 दिल्ली
 1,  रा०  रा०  24  पर  निजामुद्धीन  पुल  को  चौड़ा  करना  3000.00

 गोवा

 2.  जुआरी  पुल  को  मजबूत  करना  600.00

 गुजरात
 3.  रा०  रा०  8  पर  192/0-198/0  कि०  मीਂ  के  बीच  4000.00

 जदेश्वर  के  निकट  नर्मदा  नदी  पर  पहुंच  मार्गों  सहित  अतिरिक्त
 लेन  वाले  पुल  का

 हिमाचल  प्रदेश
 4...  रा०  रा०  20  पर  चाकी  खंड  पर  पुल  का  निर्माण  2000.00

 कर्नाटक
 5.  रा०  रा०  17  पर  सरस्वती  नदी  पर  नये  पुल  और  इसके  पहुंच  मार्गों  का  2000.00

 निर्माण
 6.  रा०  रा  17  सरख्ती  नदी  पर  मौजूदा  पुल  का  500.00

 केरल
 7.  रा०  रा०  17  पर  431-437  कि०  मी०  पर  वारापूजा  पुल  2220.00
 8.  रा०  रा०  17  पर  कालीकट  बाईपास  पर  आयपूजा  पुल  600.00
 9.  रा०  रा०  17  पर  त्रिवेन्रम  बाईपास  पर  अकुलम  600.00

 मध्य  प्रदेश
 10.  रा  रा०  6  पर  318/8  किन्मी०  में  सिऑनाथ  पुल  500.00

 महाराष्ट्र
 11.  रा  रा०  8  पर  497/0  किन्मी०  में  बेसिन  क्रीक  पुल  1800.00
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 क्रम  कार्य  का  नाम  कार्य  की  अनुमानित
 लागत  २०)

 पंजाब
 12.  रा०  रा०  21  पर  56  किथ्मी०  में  सिरसा  नदी  790.00

 राजस्थान
 13.  रा०  रा०  12  के  346  किथ्मी०  में  काली  सिंधु पुल  900.00

 उत्तर  प्रदेश
 14.  रा०  रा०  27  पर  इलाहाबाद  में  नैनी  में  यमुना  9000.00

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  ऋण

 *259.  श्री  अर्जुन  सिंह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कितना-कितना  ऋण  किस-किस  प्रयोजन  हेतु
 मोंगाह

 राज्य  सरकार  को  उक्त  अवधि  में  कितना-कितना  ऋण  मंजूर  किया

 क्‍या  राज्य  सरकार  को  मंजूर  किया  गया  ऋण  उसकी  मांग  से  काफी  कम  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  से  विवरण-पत्र  सभा  पटल
 पर  रखा  जाता

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  नवें  वित्त  आयोग  की  दूसरी  रिपोर्ट  के  पैरा  7.3  के  अनुसरण  में  राजस्व

 खाते  में  संसाधनों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  1990-91  में  500  करोड़  रुपए  का  तथा  1991-92  में

 787  करोड़  रुपए  की  दीर्घकालीन  योजनागत  ऋण  मांगा  उन्होंने  1991-92  के  जापान  से

 सहायताप्राप्त  अनपाड़ा  ताप  विद्युत  परियोजना  की  254  करोड़  रुपए  की  अप्रतिपूर्तिकारी  लागत  के

 50%  के  रूप  में  127  करोड़  रुपए  की  विशेष  ऋण  सहायता  भी  मांगी

 नवें  व्ति  आयोग  ने  अपनी  दूसरी  रिपोर्ट  के  पैरा  7.31  में  सुझाव  दिया  था  कि  केन्द्र  को  उत्तर

 प्रदेश  सहित  दस  राज्यों  की  समग्र  कमी  को  अंशतः  पूरा  करना  आयोग  के  इस  सुझाव  जोकि

 सिफारिश  नहीं  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया  अतः  इस  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 कोई  भी  राशि  रिलीज  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  इसलिए  1990-91  में  500  करोड़  रुपए  तथा

 1991-92  में  787  करोड़  रुपए  के  दीर्घकालीन  ऋण  दिए  जाने  के  अनुरोधों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  अल्प  बचत  पत्रों  में  267  करोड़
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 रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  का  निवेश  किया  जिसके  प्रति  राज्य  को  200  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  अल्प  बचत

 ऋण प्राप्त  उत्तर  प्रदेश को  उसकी  लम्बे  समय से  चली  आ  रही  कुछ  विशेष  समस्याओं के  लिए  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  1990-91  में  150  करोड़  रुपए  भी  दिए  गये

 1991-92  के  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  अप्रतिपूर्तिकारी  स्थानीय  लागत  के  50%  के  रूप  में  127

 करोड़  रुपए की  ऋण  सहायता  हेतु  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  तथा  राज्य  सरकार
 को  127  करोड़  रुपए  की  राशि  विभिन्न  बन्दरगाहों  में  पड़े  हुए  मशीनरी  उपकरण पर  देय  सीमा  शुल्क  के  प्रति  बही

 में  समायोजन  के  जरिए  विद्युत  विभाग  ने  रिलीज  कर  दिए

 राज्य  सरकार  द्वारा  1990-91  में  मांगे  गए  500  करोड़  रुपए  के  ऋण  तथा  1991-92  में  मांगे  गए
 914  करोड़  रुपए  के  ऋण  के  प्रति  राज्य  सरकार  को  1990-91  तथा  1991-92  में  क्रमशः  350  करोड़  रुपए
 और  127  करोड़  रुपए  तक  की  अतिरिक्त  राशि  प्राप्त  हो  गई

 केन्द्र  के  पास  संसाधनों  की  भारी  कमी  के  कारण  इन  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  और  कोई
 वित्तीय  सहायता  देना  संभव  नहीं

 अफीम  की  खेती

 *261. श्री  शरद  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  तथा  कुल  कितने  क्षेत्र  में  अफीम  की  खेती  की  जाती

 झन  क्षेत्रों  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  अफीम  का  कितना  उत्पादन

 उक्त  अवधि  में  देश  में  अफीम  का  अवैध  उत्पादन  कितना

 वैध  रूप  से  हुए  अफीम  के  उत्पादन  में  से  अनुमानतः  कितनी  अफीम  का  स्वापक  पदार्थ  बनाने  के
 प्रच्छन्न  रूप  से  उपयोग  किया  जाता  और

 अफीम  का  अवैध  व्यापार  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्न  निवारक  उपायों  में  क्‍या
 कमियां  हैं  तथा  विद्यमान  उपायों  को  सशक्त  बनाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 गया

 विवरण

 अफीम-पोस्त  की  खेती  केवल  मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  अधिसूचित  धृ-क्षेत्रों  में  ही
 की  जाती  वर्ष  1991-92  के  लगभग  14,  214  हैक्टेयर  भू-क्षेत्र  पर  पोस्त  की  खेती  करने  के  लिए
 लाइसेंस  दिए  गए  वर्ष  1991-92  के  दौरान  90*  संसक्ति  वाली  4,68,494,  किलोग्राम  अफीम
 का  उत्पादन  किया  गया

 चूंकि  अफीम का  अवैध  उत्पादन  और  स्वापक  औषध  द्रव्यों  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  के  उद्देश्य  से  वैध  रूप
 से  उत्पादित  अफीम  को  अन्यत्र  भेजने  का  कार्य  एक  चोरी-छिपे  किए  जाने  वाला  धन्था  इसलिये  उसके
 ठीक-ठीक  परिमाण  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 इस  बात  पर  विचार  करते  हुए  कि  अफीम-पोस्त  की  खेती  14,214  हैक्टेयर  भूमि  पर  और  6560  गांवों  में  की
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 जाती  बैध  खेती  में  से अफीम  की  कुछ  मात्रा  की  चोरी  होने  की  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता

 अफीम  और  अन्य  ख्वापक  पदार्थों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  स्वापक  औषध  द्रव्य  तथा  मन:प्रभावी

 पदार्थ  1985  तथा  स्वापक  औषधि  और  मन:प्रभावी  अवैध  व्यापार  निवारण  1988  जैसे
 कठोर  कानूनों  का अधिनियमन  किया  गया  है  जिनमें  सख्त  दण्ड  और  निवारक  नजरबन्दी  की  व्यवस्था  की  गई
 पोस्त  की  खेती  वाले  क्षेत्रों  में  और  उसके  आस-पास  निवारक  तथा  आसूचना  को  सुदृढ़  कर  दिया  गया
 नशीले  औषध  द्रव्यों  के  प्रवर्तन  संबंधी  कार्य  में  लगी  एजेंसियों  कड़ी  निगरानी  रखती  हैं  और  अफीम  की
 लांसिंग  करने  और  इसको  एकत्रित  करने  की  पूरी  अवधि  के  दौरान  प्रवर्तन  संकार्यों  में  तेजी  लाती  नशीले
 औषध  द्रव्यों  के अवैध  व्यापार  को  कारगर  ढंग  से  रोकने  के  लिए  सभी  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रवर्तन  एजेन्सियों  के
 बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता

 वस्त्र  निर्यात  क्षेत्र

 *263.  श्री  धर्मण्णा  मॉड्यया  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उत्पादन  केन्द्रों  के  रूप  में  वस्त्र
 निर्यात  क्षेत्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  केन्द्र  कहां-कहां  स्थापित  किए

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  पटसन  वस्तु  निर्माण  निगम  द्वारा  प्रस्तुत  योजना

 +264.  श्री  जी०  श्रीनिवास
 श्री  आरਂ  सुरेन्द्र

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  राष्ट्रीय  पटसन  वस्तु  निर्माण  निगम  ने  पटसन  उद्योग  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  एक  विस्तृत
 योजना  केन्रीय  सरकार  «क्री  मंजूरी  के  लिए  भेजी

 क्‍या  सरकार  ने  इस  निगम  में  हुए  घाटे  के  कारणों  का  पता  लगा  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  जी

 और  एन  जे  एम  सी  में  घाटे  होने  के  कारण  अन्य  बातों  के  अप्रचलित  मशीनों  के

 कारण  कम  क्षमता  फालतू  कम  उत्पादकता  तथा  संचित  नगदी  घाटों  पर  ब्याज  का  भार  माने

 आ  सकते

 सरकार  ने  एन  जे  एम  सी  के  प्रस्ताव  पर  अभी  विचार  नहीं  किया
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 आवेदन  पत्र  धनराशि  का  वापस  न  मिलना

 >५27.  श्री  राम  नाईकः  क्‍या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 निवेशकों  की  ओर  से  शेयरों  पत्रों  की  प्राप्ति  हेतु  आवेदन  पत्रों  की  अन्तिम  तिथि  के  दस  सप्ताह

 पश्चात्‌  आवेदन  पत्र  धनराशि  तथा  उस  पर  ब्याज  के  वापस  न  मिलने  के  संबंध  में  सरकार  को  1990-91  और

 1991-92  के  दौरान  कितनी  शिकायतें

 क्या  सरकार  ने  दोषी  कम्पनियों  के  विरूद्ध  कोई  कार्रवाई  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  कम्पनी-वार  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एचਂ
 और  कम्पनी  कार्य  विभाग  तथा  इसके  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हो  रही  हैं  जिनमें

 आवेदन  शुल्क  तथा  उस  पर  ब्याज  वापस  न  करने  से  संबंधित  शिकायतें  भी  शामिल  ऊपर  लिखित
 स्वरूप  की  शिकायतों  के  संबंध  में  केनदर  द्वारा  अलग  से  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  किसी  कम्पनी  के

 विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  आगामी  यथोचित  कार्यवाही  शुरू  करने

 हेतु  वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगाने  तथा  कम्पनी  का  उत्तर  प्राप्त  करने  के  लिए  मामलों  पर  कार्रवाई  की  गई

 और  कम्पनी  1956  की  धारा  के  निबन्धनों  के  अनुसार  कम्पनी  कार्य
 विभाग  के  निर्देशों  के  अधीन  कम्पनी  रजिस्ट्रारों  द्वारा  संबंधित  न्यायालयों  में  तीन  कम्पनियों  के  संबंध  में  अभियोजन
 के  लिए  कार्यवाही  की  गई

 सड़क /  एक्सप्रेस  मार्गों  का  निजीकरण

 2528.  श्री  ललित  उरांवः  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  में  संशोधन  करके  चुने  हुए  रूटों  पर  ले
 लगा  करके  सड़कों  और  एक्सप्रेस  मार्गों  के  निजीकरण  करने  का

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  से  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  विकास  हेतु  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  को  इसमें  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  हैः

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  में  संशोधन  जो  दिनांक  27.2.1992  को  लोकसभा  में  पेश  किया  जा  चुका *
 इसके  लिए  एक  पूर्व-अपेक्षा  ताकि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के अधिसूचित  खण्डों  पर  शुल्क  वसूल  किया  जा
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 विकसित  देशों  में  फूलों  की  मांग

 2529.  श्री  गोविन्दयाव  निकामः  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  विकसित  देशों  में  फूलों  की  मांग  काफी  बढ़  गई

 यदि  तो  इस  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 क्‍या  सिंगापुर  में  फूल  नीलामी  केन्र  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इससे  लाभ  कमाने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  करने  का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  जी

 पुष्प  कृषि  को  ध्रस्ट  क्षेत्र  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  गया  है  और  बढ़ती  हुई  विश्व  मांग  का  लाभ  उठाने
 के  लिए  कदम  उठाए  गए

 से  बताया  जाता  है  कि  सिंगापुर  1993  तक  पुष्प  नीलामी  केन्द्र  आरम्भ  कर  जैसे  ही

 सिंगापुर  में  इस  प्रकार  का  नीलामी  केन्द्र  स्थापित  हो  निर्यातकों  को  उनके  उत्पाद  की  बिक्री  तथा  बाजार
 जानकारी  आदि  के  जरिए  लाभ  मिलने

 लोह  अयस्क  निर्यात  कोटा

 2530.  श्री  लोकनाअ  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  धातु  और  खनिज  व्यापार  निगम  ने  पारादीप  पत्तन  द्वारा  किए  जाने  वाले  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में
 कमी  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इससे  पारादीप  फ्तन  की  अर्थव्यवस्था  के  कितना  प्रभावित  होने  की  संभावना

 जाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  और  जापानी  इस्पात  कारखानों  में

 अधिक  सामान  होने  तथा  जापान  में  वर्ष  1992-93  में  बहुत  कम  उत्पादन  होने  के  पूर्वानुमान  के  कारण  जापान  ने

 पारादीप  पत्तन  में  अनुबंधित  मात्रा  को  1991-92  के  लिए  17  लाख  मी०  टन  से  कम  करके  1992-93  के  लिए
 11  लाख  मी०  टन  कर  दिया

 पारादीप  फ्तन  के  जरिए  होने  वाले  कुल  व्यापार  में  से  25%  लौह-अयस्क  होता  पारादीप  पत्तन  के

 जरिए  वर्ष  1992-93  के  दौरान  लौह-अयस्क  के  निर्यातों  मे ंकमी  से  न  केवल  पत्तन  के  राजस्व  पर  ही  प्रभाव

 पड़ेगा  अपितु  कोकिंग  कोयला  का  व्यापार  भी  कम  होगा  क्योंकि  कोकिंग  कोल  के  प्रेषण  के  लिए  खाली

 लौह-अयस्क  वैगन  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं
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 2531.  श्री  सैयद  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1  1992  को  विशेष  आहरण  अधिकारों  और  रुपयों  में  विदेशी  मुद्रा  संतुलन  की  स्थिति  क्या

 1991-92  के  दौरान  विशेष  आहरण  अधिकारों  तथा  रुपयों  के  संदर्भ  में  देश  पर  कितना  अतिरिक्त
 विदेशी  ऋण

 अदृश्य  राशि  सहित  वर्ष  1991-92  के  व्यापार  संतुलन  की  घनराशि  कितनी  और

 1992-93  के  दौरान  विदेशी  ऋण  अदायगी  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  होने  का  अनुमान

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  एक  1992  को  विदेशी  मुद्रा  शेष
 41050  लाख  एस०्डी०"आर>०  के  बराबर  14578  करोड़  रुपए

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  देश  पर  हुआ  अतिरिक्त  विदेशी  ऋण  49330  लाख  एसण्डी०आरਂ  के
 बराबर  15901  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान

 अनन्तिम  अनुमान  दश्शातें  हैं  कि  वर्ष  1991-92  के  लिए  व्यापार  संतुलन  की  राशि  जिसमें  अदृश्य  राशि
 भी  शामिल  लगभग  8200  करोड़  रुपए  विपरीत

 वर्ष  1992-93  के  विदेशी  ऋण  की  वापसी  अदायगी  की  अनुमानित  राशि  9424  करोड़  रुपए

 सैन्तला  स्थित  रक्षा  उत्पादन  एकक

 2532.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 उडीसा  स्थित  रक्षा  उत्पादन  एकक  में  कितने  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देने  का  विचार

 उनमें  से  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  कारण  बिस्थापित  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 रक्षा  मंत्री  शरद  और  विस्थापित  हुए  1020  परिवारों  में  अब  तक  241
 व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  जा  चुका  रोजगार  की  व्यवस्था  संबंधित  परियोजना  की  आवश्यकताओं  और

 उम्मीदवारों  की  नौकरी  की  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  निर्भर  करती  अतः  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि
 बाकी  परिवारों  में  से  कब  और  कितने  को  रोजगार  दिया  जा

 अमिताभ  घोष  समिति  की  सिफारिशें

 2533.  श्री  सनत  कुमार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  बैंकों  के  लिए  संशोधित  तुलन-पत्र  के  प्ररूप  के  संबंध  में  अमिताभ  घोष  समिति  की  सिफारिशों
 व्ये  अस्थगित  कर  दिया  गया  और

 तो  इसके  कया  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  घोष  समिति  की  सिफारिशों  को

 कुछेक  संशोध॑नो ंके  साथ  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  स्वीकार  कर  लिया  तुलन-पत्र  तथा  लाभ  और  हानि  लेखे  के
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 फार्मेटों  को  तदनुसार  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों  के  लिए  31  1992  को  समाप्त  वर्ष  से  लागू  कर  दिया
 गया

 बिहार  में  चाय  बागानों  का  विकास

 2534.  श्री  सूर्य  नारायण  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  तराई  क्षेत्रों  में चाय  बागानों  का  विकास  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  लिये  चालू  वर्ष  के  दौगन  किन-किन  स्थानों  को  प्राथमिकता  दी

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  और  हालांकि  सरकार  बिहार
 में  चाय  की  खेती  के  तहत  क्षेत्र  बढ़ाना  चाहती  परन्तु  चाय  की  खेती  के  लिये  क्षेत्र  लेने  के  संबंध  में
 राज्य  भूमि  सीमा  कानूनों  से  छूट  देने  का  मामला  अभी  तक  बिहार  सरकार  के  विचाराधीन

 चमड़े  के  सामान  का  जर्मनी  को  निर्यात
 2535.  श्री  सुबास  चन्द्र  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  जर्मनी  को  किये  जाने  वाले  चमड़े  के  सामान  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई
 यदि  तो  किस  वर्ष  से  और  गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितनी

 वृद्धि

 हुई
 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दौरान  जर्मनी  को  किये  जाने  वाले  चमड़े  के  सामान

 के  निर्यात  में  और  अधिक  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  इसके  लिये  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  कया  कदम  उठाने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  जी

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  जर्मी  को  चमड़ा  और  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  में  रुपये  के  रूप  में
 लगातार  वृद्धि  हुई  है  और  जो  वृद्धि  हुई  है  बह  नीचे  दर्शाई  गई

 वर्ष  निर्यात

 रुपये

 1988-89  253.14

 1989-90  356.28

 1990-91  630.81
 1991-92  700.35
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 चमड़ा  निर्यात  परिषद्‌  ने  वर्ष  1992-93  के  लिये  जर्मनी  को  973  करोड़  रुपये  का  चमड़ा  और  चमड़े
 की  वस्तुओं  के  निर्यात  का  लक्ष्य  रखा

 जर्मनी  में  विशेषीकृत  चमड़ा  मेलों  में  भागीदारी  सहित  व्यापक  बाजार  संवर्धन  उपायों  और  भारत  की

 चमड़े  से  निर्मित  वस्तुओं  को  प्रतियोगी  बनाने  के  लिये  उत्पाद  विकास  प्रयासों  से  हमारे  निर्यात  को  बढ़ाने  में  मदद
 मिली  है  और  इन  उपायों  को  जारी  रखने  और  इनमें  तेजी  लाने  का  प्रस्ताव

 पंजाब  और  जम्पू  तथा  कश्मीर  में  बैंकों  का  लूटा  जाना

 2536.  डा०  डीਂ  बेंकटेश्वर  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  जनवरी  1990  से  अब  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  में  उग्रवादियों  ने  बैंकिंग  कंपनियों
 तथा  वेतन-पत्र्कों  से  80  लाख  रुपये  लूटे

 यदि  तो  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  जम्मू  तथा  कश्मीर  और  पंजाब  में  उग्रवादियों  ने  बैंकों  से कुल
 कितनी  धनराशि  लूटी  और

 भविष्य  में  इस  लूट  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी

 क्रैब  का  निर्यात

 2537.  श्री  पीਂ  सी+  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रतिवर्ष  निर्यात  किये  गये  क्रैब  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  किये  जाने  बाले
 निर्यात  की  मात्र  और  मूल्य  क्या  और

 क्रैबों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  प्रोत्साहन  दिये  जा  रहे

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किये
 गये  केकड़ों  की  मात्रा  और  मूल्य  नीचे  दिये  गये

 मी
 लाख

 1991-92  1990-91  1989-90

 मात्रा  1166  1699  1260

 मूल्य  464.33  551.14  333.12

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  मद  का  550  लाख  रुपये  मूल्य  के  1500  मी०  टन  का  निर्यात  होने  का  अनुमान

 केकड़ों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  विशेष  प्रोत्साहन  उपलब्ध  नहीं
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 खाद्यान्नों  की  तस्करी

 2538.  श्री  बी०
 ओर  राम  बविलास

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पूवोत्तर  राज्यों  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  आवंटित  किये  गये  खाद्यान्नों  की  देश
 से  बाहर  तस्करी  की  जा  रही

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  तथा  1992  में  अब  तक  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  प्राप्त  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि

 उत्तर-पूर्वी  राज्यों  से  बांग्लादेश  को  अनाज  की  तस्करी  की  जा  रही  चूंकि  तस्करी  एक  चोरी-छिपे  किये
 जाने  वाला  धंघा  इसलिये  इस  तरह  अवैध  रूप  से  बाहर  भेजे  जाने  वाले  अनाज  की  मात्रा  तथा  उस  मात्रा  का
 भी  आकलन  करना  संभव  नहीं  जिसे  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  से निकालकर  चोरी-छिपे  बाहर  भेज  दिया
 जाता

 गत  3  कैलेण्डर  वर्षों  के  दौरान  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  से  बांग्लादेश  को  अवैध  रूप  से  निर्यात  करने  की
 कोशिशों  के  सिलसिले  में  सीमाशुल्क  1962  के  तहत  पकड़े  गये  खाद्यात्रों  तथा  की
 मात्रा  और  उसके  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 टन

 *.
 रुपयों

 1990  21.4  0.83

 1991  120.6  ३.37

 1992  18.3  0.84

 सीमा  सुरक्षा  बल  सहित  तस्करी  गोधी  कार्य  में  लगी  सभी  एजेन्सियां  खाद्यान्नों  सहित  तस्करी  की

 गतिविधियों  की  रोकथाम  के  लिये  चौकस  रहती  तस्करी  की  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  लिये  आसूचना  तंत्र

 को  सुदृढ़  कर  दिया  जाता  है  और  तस्करी  का  पता  लगाने  और  उसकी  रोकथाम  के  कार्य  में  लगी  सभी  एजेस्सियों
 के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता
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 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  केरल  को  वित्तीय  सहायता

 2539.  श्री  थाइल  जान  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  केरल  को  विभिन्न  परियोजनाओं  के
 लिये  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  किन-किन  परियोजनाओं  के  लिये  सहायता

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर

 वर्ष  वित्तीय  सहायता

 1990-91  96.42

 1991-92  96.42

 चालू  वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  का  अपनी  समाजोन्मुखी  योजनाओं

 अर्थात्‌  राज्य  सरकार  सामाजिक  आवास  राज्य  विद्युत  राज्य  सड़क  परिवहन  जल-आपूर्ति
 एवं  मल  निकासी  संबंधी  योजनाओं  के  तहत  केरल  राज्य  में  निवेश  करने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्यिक  न्यायालयों  की  स्थापना

 2540.  कुमारी  पुष्पा  देवी  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वाणिज्यिक  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  इन  न्यायालयों  का  गठन  किस  पद्धति  पर  किये  जाने  की  संभावना

 इन  न्यायालयों  के  मुख्य  कार्य  क्या  और

 इन  न्यायालयों  की  स्थापना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं

 मानव  विकास  सूचकांक  पर  भारत  का  स्थान

 2541.  श्री  बी०  एनਂ  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  दवारा  आंकलित  मानव  विकास  सूचकांक  पर  दर्ज  160  देशों  में
 भारत  का  स्थान  ॥27वां

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्क  कदम  उठाने  का

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  तथापि  मानव  विकास  रिपोर्ट  में
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 उल्लिखित  विचार  जरूरी  तौर  पर  यू“एलण्डीग्पी०  उसकी  शासी  परिषद्‌  और  यू“एनण्डीग्पी०  की  अन्य  सदस्य
 सरकारों  के  विचारों  को  नहीं  दर्शाते  हैं  क्योंकि  यह  रिपोर्ट  एक  ख्तंत्र  व्यवसायिक  दल  की  एिपोर्ट

 मानव  विकास  सूचकांक  की  गणना  करते  समय  जिन  कारकों  को  ध्यान  में  रखा  गया  वे
 निम्नलिखित

 (i)  दोर्घष  आयु  (1)  प्रोढ़  साक्षरता  (iii)  स्कूली  आयु  के  औसत  वर्ष  और  (iv)  प्रति  व्यक्ति
 वास्तविक  सकल  घरेलू  स्वतंत्रता  के  बाद  से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उल्लेखनीय  सामाजिक-आर्थिक
 प्रगति  के  बावजूद  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हुई  है  क्योंकि  हमने  स्वतंत्रता  क ेसमय  बहुत  कमजोर  आर्थिक-सामाजिक
 आधार  से  शुरुआत  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  की  आर्थिक-सामाजिक  आवश्यकताओं  के  लिये  अपेक्षित
 निवेश  योग्य  अधिशेष  भी  अपर्याप्त  हो  रहा  निवेश  योग्य  अधिशेष  की  अपर्याप्तता  खयं  विकास  के
 निम्नस्तर  का  एक  परिणाम  है  और  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  बाली  विकासशील  अर्थव्यवस्थाओं  के  सामने  यह
 स्थिति  उत्पन्न  होती

 दीर्घ  प्रोढ़  स्कूली  आयु  के  औसत  वर्षों  और  प्रति  व्यक्ति  वास्तविक  सकल  घरेलू
 उत्पाद  में  वृद्धि  के  संबंध  में  हमारे  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिये  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कारगर  और
 समन्वित  प्रयास  किये  जाने  का  प्स्ताव

 रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  कृषि  विकास

 2542.  डा०  कार्तिकेश्वर  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  रक्षा  प्रतिष्ठानों  के  कृषिगत  विकास  के  लिये  विशेष  अभियान  शुरू  किया

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  रक्षा  प्रतिष्ठानों  के  किन-किन  क्षेत्रों  का  चयन  किया  गया  और

 इस  संबंध  में  पेश  किये  गये  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंत्री  शरद  ऐसी  कोई  नीति  नहीं  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  की  भूमि  का  कृषि
 प्रयोजनों  के  लिये  विकास  किया  जाये  क्योंकि  रक्षा  भूमि  का  उपयोग  मुख्यतः  रक्षा  प्रयोजनों  के  लिये  किया
 जाना  होता  रक्षा  मंत्रालय  की  जो  भूमि  अस्थायी  तौर  पर  फालतू  उसे  अल्पकालिक  आधार  पर

 भूतपूर्व  उनकी  सहकारी  समितियों  तथा  अन्य  पात्र  व्यक्तियों  को  कृषि  प्रयोजनों  के  लिये  पट्टे  पर  दिया
 जाता

 और  प्रश्न  नहीं

 विभिन्न  देशों  में  अवरुद्ध  निर्याव  आय

 2543.  श्री  शरत  चन्द्र  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राजनैतिक  उथल-पुथल  के  कारण  विभिन्न  देशों  में  निर्यात  आय  की  कितनी  राशि  रुकी  पड़ी

 क्‍या  निर्यात  आण  की  प्राप्ति  हेतु  ई०  सी०  जी*  सी०  ने  कोई  प्रयास  किए  और

 ज्ट्ल्ज  हक  भर  N  जद
 «9  याद  की  हमसे  व्योग  ऊग

 न  मंत्रालय  ५  रथ  ८०:  २४)  रामेश्रर  से  सी०  जो०  सं  ने  सूचित  किया
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 है  कि  31.3.1992  को  विभिन्न  देशों  में  लगभग  37  करोड़  रुपए  की  राशि  रुकी  पड़ी  इन  देयताओं
 की  प्राप्ति  न  होने  क्र  कारण  मुख्यतः  संबंधित  देशों  की  आर्थिक  समस्याएं  निधियों  का  प्रत्यारव॑तन

 प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  ई०  सीਂ  जी०  सीਂ  सीधे  और  राजनयिक  माध्यमों  आदि  के  जरिए  प्रयास  कर  रहा

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  किनारे  वृक्षारोपण

 2544.  श्री  राजनाथ  सोनकर  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  किनारे  बबूल  आदि  जैसे  फल  विहीन  वृक्षों  के  स्थान  पर

 सागोन  नीम  आदि  जैसे  वृक्ष  लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  क्‍या  कार्य  किया  गया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  से  राष्ट्रीय  राजमार्गो
 के  किनारे  वृक्ष  लगाना  सरकार  की  पिछले  कई  वर्षों  से  स्वीकृत  नीति  है तथा  यह  एक  सतत  क्रियाकलाप  है  जो
 मार्ग  क ेसाथ  जमीन  की  उपलब्धता  जहाँ  वृक्षारोपण  किया  जा  निधियों  की  पर्याप्तता  इत्यादि  पर  निर्भर  करती

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  एक  बड़े  भाग  पर  पहले  ही  वृक्षारोपण  किया  जा  चुका

 अधिकांश  राज्यों  में  बन  /  बागवानी  विभागों  के  माध्यम  से  अथवा  उनहेः  परामर्श  से  कराया  ४  7

 व॒क्षों  की  प्रजाति  का  निर्णय  स्थानीय  भूमि  की  किस्म  इत्यादि  को  ध्यान  म॑  रख  के  शगए

 जाता  जहां  तक  संभव  हो  फलदार  वृक्ष  लगाने  के  निदेश  दिए  गए

 स्वापक  औषधों  का  जब्त  किया  जाना

 2545.  प्रो०  राम  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  मुम्बई  में  कितनी  मात्रा  तथा  कितने  मूल्य  के  स्वाण्फ  ओषध

 पकड़े  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  मुम्बई  में  इस  मामले  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए
 और  कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  अपेक्षित  जानकारी

 विवरण-'क  और  पर  दी  गई  है  ।
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 दलहन  का  निर्यात

 2546.  श्री  के०  पी०  रेडडयया  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1991  के  दौरान  दलहन  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  और

 इस  निर्यात  से  वर्ष  1990  की  तुलना  में  कितनी  अतिरिक्त  धनराशि  अर्जित  की

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  और  भारत  दालों  का  आयात
 करता  अतः  सामान्यतया  दालों  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  तथापि  अग्रिम  लाइसेंसिंग
 योजना  /  पास  बुक  के  तहत  या  अनुमोदित  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुख  एकक  द्वारा  आयातित  दालों  में  से  संसाधित
 दालों  की  कुछ  मात्रा  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  ऐसे  निर्यात  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोनाओं  का  कार्यनिष्पादन

 2547.  श्री  विजय  नवल  पाटीलः  क्या  बस्त्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विश्व  बैंक  द्वारा  भारत  में  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजनाओं  को  दी  गई  सहायता  का  समुचित
 उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  भारी  पूंजीनिवेश  के  बावजूद  रेशम  उत्पादन  परियोजनाओं  के  खराब  कार्यनिष्यादन  के  क्‍या
 कारण

 क्‍या  सरकार  ने  रेशम  उत्पादन  परियोजनाओं  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति
 स्थापित  की  हु

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 रेशम  उत्पादन  परियोजनाओं  के  कार्यनिष्पादन  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  पए  हैं  /  उठाने
 का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक़  और  जी  राशि  का  सही  ढंग
 से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  तथा  परियोजना  की  जटिलता  के  बावजूद  इसके  क्रियान्वयन  की  प्रगति  कुल
 मिलाकर  संतोषजनक  रहो

 से  समस्त  राष्ट्रीय  रेशन  उत्पादन  परियोजना  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करने  के  लिए
 वस्त्र  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय  स्तर  की  संचांलन  समिति  का  गठन  किया  गया  परम्परागत  राज्यों  में

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  की  समीक्षा  संबंधित  राज्यों  की  संचालन  समितियों  द्वारा  की  जा  रही  इस
 प्रयोजन  के  लिए  प्राद्यौगिक  राज्यों  में  जिला  स्तर  पर  मानीटर्रिंग  समितियों  का  गठन  किया  गया

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  अनुसंधान  व  विकास  परियोजनाओं  /  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  /  मानीटरी  विख्यात  वैज्ञानिक
 की  अध्यक्षता  में  गठित  अखिल  भारतीय  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  समन्वय  समिति

 द्वारा  की  जाती  इसके  अतिरिक्त  प्रत्येक  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  क ेलिए  ए"आई०एस०आरण्सीग्सी०  के  अधीन

 अनुसंधान  सलाहकार  समितियों  का  गठन  भी  किया  गया  राज्यों  के  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  करने  के  लिए
 केन्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  गठित  रेशम  उत्पादन  संचालन  समितियां  भी  संबंधित  राज्यों  में  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन
 परियोजना  की  प्रगति  की  समीक्षा  कर  रही
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 इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  शुरू  की  गई  विभिन्न  परियोजाओं /  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  केन्द्रीय
 रेशम  बोर्ड  द्वारा  समय-समय  पर  होने  वाली  बैठकों  में  भी  की  जाती

 चाय  के  लिए  पैकिंग  सामग्री

 2548.  श्री  विजय  कृष्ण  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चाय  की  पैकिंग  के  लिए  प्लाईबुड  के  विकल्प  के  रूप  में  नई  पैकिंग  सामग्री

 खोज  निकालने  का  है  ताकि  वनों  और  व॒क्षों  की  लकड़ी  का  इस्तेमाल  न  करना

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  संबंध  में  एक  समयबद्ध  अनुसंधान  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  और  चाय  की  बल्क  पैकेजिंग  के

 लिए  लकड़ी  के  विकल्प  के  रूप  में  पोलीलाइन्ड  पटसन  मल्टीवाल  कागज़  के  बोरों  जैसे  सामान  को  उपयुक्त
 पाया  गया  है  और  उनका  इस्तेमाल  हो  रहा

 और  सीण्टीग्सी०  चाय  की  पैकेजिंग  के  लिए  उपयुक्त  बैकल्पिक  बल्क  पैकेजिंग  प्रणालियों  का
 पता  लगाने  हेतु  इण्डियन  इंस्टीट्यूट  आफ  पैकेजिंग  बम्बई  ने  चाय  बोर्ड  की  ओर  से  वर्ष
 1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  एक  दो-वर्षीय  परियोजना  आरंभ  की  इस  इंस्टीट्यूट  ने  फुटकर  बिक्री
 बाले  पैकेटों  में  चाय  की  पैकेजिंग  के  लिए  उपयुक्त  विकल्प  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  वर्ष  1990-91  और
 1991-92  के  दौरान  एक  दो-वर्षीय  परियोजना  चलाई

 पंजाब  सरकार  से  देय  राशि

 2549.  श्री  मोहन  सिंह  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  इससे  देय  6600  करोड़  रुपये  की  राशि  माफ  करने  का  आग्रह

 किया  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांता  राम  जी

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पंजाब  जिन  वित्तीय  असंतुलनों  का  सामना  कर  रहे  हैं  उनको  जांच
 करने  के  लिए  अधिकारियों  का  एक  दल  गठित  किया  गया  है  जिसमें  व्ति  और  गृह  मंत्रालयों  तथा  योजना

 आयोग के  प्रतिनिधि  शामिल  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  पंजाब  को  दिए  गए  विशेष  योजना  ऋणों
 वापसी  ऋण  स्थगन  अवधि  के  समाप्त  होने  पर  1.7.1992  से  शुरू  होनी  की  वसूली  को  उक्त  दल  द्वारा
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  तक  आस्थगित  रखा
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 पेंशन  संबंधी  लंबित  मामले

 2550.  प्रोਂ  प्रेम  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 मंत्रालय  के  पास  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पेंशन  संबंधी  राज्यवार  कुल  कितने  मामले  लंबित

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  कदम  उठने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सभी  लंबित  मामलों  को  कब  तक  निपटा  दिया

 रक्षा  मंत्री  शरद  से  पेंशन  को  स्वीकृत  करने  वाले  अर्थात्‌  मुख्य
 क्षा  लेखा  नियंत्रक  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  बम्बई  और  रक्षा  लेखा  नियंत्रक

 नई  दिली  द्वारा  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पेंशन  के  दावों  के  संबंध  में  राज्य-वार  ब्यौरे  नहीं  रखे

 रक्षा  मंत्रालय  में  ऐसे  कोई  मामले  लंबित  नहीं  पैंशन  स्वीकृत  करने  वाले  प्राधिकारियों  के  पास  30.6.92
 की  स्थिति  के  अनुसार  अंतिम  निर्णय  के  लिए  लंबित  पड़े  पेंशन  दावों  की  संख्या  नीचे  दिए  अनुसार

 सेवानिवृत्त/सेवा...  निशक्तत
 पेंशन  दावे  दावे

 (1)  सेना  253  रा
 (2)  वायुसेना  78  1680

 (3)  नौसेना  --

 कुल  हु  331  1680

 रा  कुल  2011
 गण

 सेवानिवृत्ति  पेंशन  के  लंबित  पड़े  33  मामलों  में  से  249  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  करने  वाले
 प्राधिकारियों  द्वारा  आदेश  जारी  किए  जा  रहे  जहां  तक  शेष  82  मामलों  का  संबंध  उन  मामलों  में  संबंधित
 सेना  मुख्यालय  /  अभिलेख  कार्यालय  से  कागजात  आदि  प्राप्त  न  होने  के कारण  अंतिम  आदेश  जारी  नहीं

 किए  जा  सके

 निशक्तता  पेंशन  के  1680  लंबित  मामलों  में  423  मामलों  में  आदेश  जारी  किए  जाने  वाले  हैं  और  शेष

 1257  मामलों  में  रिकार्ड  कार्यालय  /  अस्पताल  आदि  से  सूचना  /  दस्तावेज  ने  मिलने  के  कारण  अंतिम  आदेश  जारी
 करने  में  विलम्ब  हो  रहा

 पेंशन  स्वीकृत  करने  वाले  प्राधिकारियों  द्वारा  पेंशन  दावा  रजिस्टरों  के  माध्यम  से  पेंशन  के  लंबित  पड़े  मामलों
 के  निपटान  पर  पूरी  निगरानी  रखी  जाती

 26
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 भारतीय  श्रम  कानून  में  परिवर्तन

 2551.  श्री  जे०  चोक्का  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  पूंजी  विशेषकर  जापान  ने  भारत  में  अपने  धन  के  त्वरित  निवेश  हेतु  भारतीय
 श्रम  कानूनों  में  कुछ  परिवर्तन  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केर  सरकार  की  परतिक्रियां  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  से  उद्योगपतियों  के  एक  जापानी
 आर्थिक  मिशन  ने  भारत  का  दौरा  किया  था  और  अपने  दौरे  के  दौरान  उन्होंने  भारत  में  जापानी  निवेश  अवसरों  में

 सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  सुझाव  दिए  जिनमें  श्रम  सम्बद्ध  कानून  और  कर्मचारियों  के  हितों  में

 सुसंतुलित  नीतियों  का  की  समीक्षा  सम्मिलित  उन्हें  यह  बताया  गया  कि  भारत  में  कर्मचारियों  के
 हितों  की  रक्षा  और  स्वच्छ  नियोजक-कर्मचारियों  के  संबंधों  के  संबर्द्धन  की  दृष्टि  स ेसमय-समय  पर  श्रम  सम्बद्ध

 कानूनों  की  समीक्षा  की  जाती

 शेयर  जब्त  करना

 2552.  श्री  हरि  किशोर  सिंहः
 डा०  कार्तिकेश्वर

 क्‍या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 आयकर  अधिकारियों  ने  धारा  132(5)  के  अन्तर्गत  कौन-कौन  सी  कम्पनियों  के  शेयर  जब्त  किए  हैं
 और  चालू  बर्ष  में  विभिन्न  अधिकारियों  ने  अब  तक  किन-किन  दलालों/छोटे  दलालों  के  शेयर  जब्त  की

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  स्टा क  बाजार  के  लेन-देन  पर  ऐसी  कार्रवाई  के  गंभीर
 परिणाम  होंगे  जिससे  कुछ  प्रमुख  स्ट क  एक्सचेंजों  के  बन्द  होने  की  नौबत  भी  आ  सकती

 सरकार  ने  जब्त  किए  गए  इन  शेयरों  के  लेन-देन  की  औपचारिकताएं  घोषित  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  और

 ल्‍
 स्टा  क  बाजारों  में  विश्वास  बहाल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  का  विचार  किया
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  विशेष  न्यायालय  आ  फ  आ  फेन्सेज

 रिलेटिग  टू  ट्रांजैक्शन्स  इन  1992  के  अन्तर्गत  नियुक्त  किए  गए  अभिरक्षक  ने  संलग्र

 विवरण  पर  सूचीबद्ध  39  व्यक्तियों  के  बारे  में  दो अधिसूचनाएं  दिनांक  8-6-1992  तथा  13-6-1992  को

 तथा  दो  अधिसूचनाएं  दिनांक  2-7-1992  को  जारी  की  थीं  और  इसलिए  उक्त  अध्यादेश  की  धारा  3(3)  के

 तहत  इन  39  व्यक्तियों  की सभी  चल  तथा  अचल  सम्पत्तियों  की  तत्काल  कुर्की कर  ली  गई  भविष्य  में  जारी

 होने  की  संभावना  काली  कर-मांगों  के  संबंध  में  राजस्व  के  हितों  की  रक्षा  के  प्रयोजनार्थ  कर-निर्धारण  अधिकारियों

 द्वारा  संलम  विवरण  पर  सूचीबद्ध  25  व्यक्तियों  के  शेयरों  के  संबंध  में  आयकर  अधिनियम  की
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 धारा  के  अन्तर्गत  अंनतिम  कुर्की  भी  कर  ली  गई  धारा  132(5)  के  अन्तर्गत  शेयरों  की  कुर्की  करने

 की  व्यवस्था  नहीं

 से  यह  मामला  इस  समय  न्यायाधीन  है  तथा  कलकत्ता  एवं  दिल्ली  के  स्थ क  एक्सचेंजों
 द्वारा  दायर  की  गई  विविध  याचिकाओं  के  आधार  पर  माननीय  न्यायाधीश  एस“एन  वरियावा  के  विशेष  न्यायालय

 द्वारा  इस  पर  सुनवाई  की  जा  रही

 ५  बविवरण-क

 मै०  हर्षद  एस०  प्रोप्राइटरी  कन्सर्न
 मै०  अश्विन  एस०  प्रोप्राइटरी  कंसर्न

 .  जेगएच०  प्रोप्राइटरी  कंसर्न
 .  श्री  हर्षद  एस०  मेहता

 .  श्री  अश्विन  एसਂ  मेहता
 -  श्री  हितेष  एस०  मेहता
 .  श्री  सुधीर  एस०  मेहता
 .  श्रीमती  ज्योति  एचਂ  मेहता
 .  श्रीमती  दीपिका  ए०  मेहता

 .  श्रीमती  प्रमिला  एच०  मेहता
 .  हर्षद  एस०  हि०्अग्प०

 12.  अश्विन  एस०  हि०्अ०्प०
 13.  हितेष  एस०  हि०्अग्पः
 14.  मै०  सनराइज  एन्टरप्राइजेज
 15.  ग्रोमोर  रिसर्च  एंड  एसेट्स  मैनेजमैट  लि०

 16.  ओमोर  लीजिंग  एंड  इन्वेस्टमैंट  प्राण
 17.  ग्रोमोर  एक्सपोर्ट्स  प्राਂ  लि०
 18.  आतुर  होल्डिंग्स  प्रा०  लि०
 19.  हर्ष  एस्टेट्स  प्रा०  लि०
 20.  कास्वेड  होल्डिंग  प्राਂ  लि०
 21.  ओरियन  ट्रेवल्स  प्रागलि०
 22.  फोरच्यून  होल्डिंग्स  प्राਂ  लि०
 23,  ट्रेजर  होल्डिंग्स  प्रा०  लि०
 24.  बेलवेट  होल्डिंग्स  प्राਂ

 25.  एमीनेंट  डोल्डिंग  प्राण  लि०
 26.  पल्‍लवो  होल्डिंग  प्राਂ  लि०
 27.  जेस्ट  होल्डिंग  प्राਂ  लि०
 28.  टोपास  होल्डिंग  प्राਂ  लि०

 29.  डिवाइन  होल्डिंग  प्राਂ  लि०

 30.  श्री  अभय  धर्म  सिंह  नरोत्तम
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 .  श्री  हितेन  प्रसन्न  दलाल

 .  श्री  सी०  एलਂ  खेमानी

 श्री  एन  बावदेकर

 श्री  आर०  सीतारमन

 .  श्री  भूपेन  दलाल
 ,  श्री  जे०  पी०  गास्धी

 .  श्री  टीਂ  बी०  रुइया
 .  फेयरप्रोथ  फाइनेंनसियल  सर्विसेज  लि०

 .  श्री  आर०  गणेश

 विवरण-ख

 .  श्री  भूपेन  दलाल
 श्री  मिलन  बी०  दलाल

 .  सिफूको  प्रोपरटीज  लि०

 चम्पक  लाल  इन्बेਂ  एंड  फाइनेंसियल  कनसलटेंसी  लि०

 सिफूको  फाइनेंस  लि०

 एस०  रामदास  एंड  कम्पनी

 आरकेडिया  इन्वेਂ  कं०  लि०

 .  ओशियनिक  इन्वेਂ  लि०
 -  जय  कृष्णा  लि०

 .  अपूर्व  इन्वेਂ  लि०

 .  एशियन  होल्डिंग्स  लि०

 .  पूड्स  एड  इंस  लि०
 13.

 .  अपाल्गामेटेड  इलैक्ट्रीसिटी  कंਂ  लि०

 -  ट्रापिकल  इन्वेਂ  कं०  लि०

 .  सिफूको  स्टा क  ब्रोकर्स

 .  श्री  हर्षद  एस०  मेहता
 .  श्रीमती  ज्योति  एचਂ  मेहता
 .  श्री  अश्विन  एस०  मेहता
 .  श्री  सुधीर  एस०  मेहता
 .  श्रीमती  दीपिका  ए०  मेहता
 .  सुश्री  प्रतिमा  मेहता

 मिलन  इन्वेਂ  लि०

 श्रोमती  नरसीला  मेहता
 श्री  हितेष  एस०  मेहता

 केसुडे  इन्वेਂ  एंड  ट्रेडिंग  कम्पनी  लि०

 लिखित  उत्तर
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 महाराष्ट्र  की  एकाधिकार  रुई  क्रय  योजना

 2553.  श्री  रामचन्द्र  घंगारेः
 श्री  अंकुशराब  रावसाहेब  टोपेः

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  महाराष्ट्र  की  एकाधिकार  रुई  क्रय  योजना  को  जारी  रखने  की  मंजूरी  दे  दी  है  और

 यदि  तो  यह  स्वीकृति  कब  तक  के  लिए  दी  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  तथा  कपास  उत्पादकों  से  यह  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  कि

 अनुदान  कम  से  कम  पांच  वर्षों  के  लिए  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  से  महाराष्ट्र  सरकार  ने
 ।  1990  से  दस  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  राज्य  में  कपास  की  एकाधिकार  खरीद  योजना  को  बढ़ाने
 का  अनुरोध  किया  सरकार  ने  मौजूदा  शर्तों  पर  इस  योजना  को  1990  से  तीन  वर्ष  की  अवधि
 तक  बढ़ाने  की  अनुमति  दी

 रबड़  में  आत्मनिर्भरता

 2554.  श्री  रवि  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 रबड़  रबड़  के  उत्पादन  में  आत्मनिर्भता  कब  तक  प्राप्त  कर

 क्या  रबड़  बोर्ड  ने  इसके  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  अन्त

 तक  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 और  भारत  सरकार  ने  रबड़  बोर्ड  के  जिन  विभिन्न  क्रियाकलापों  को  कार्यान्वत  करने  के  लिए
 पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  तथा  अन्य  सहायता  देने  के  लिए  विश्व  बैंक  ग्रुप  से  सहायता  मांगी  उनमें

 निम्नलिखित  शामिल  हैं  --

 रबड़  उपजकर्ताओं  को  विभिन्न

 (2)  संसाधन-फैक्टरियां  स्थापित  करना  और  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  सुविधाओं  में  सुधार

 (3)  केरल  एवं  तमिलनाडु  के  परम्परागत  क्षेत्रों  में  40,000  हेक्टेयर  के  क्षेत्र  में

 (4)  30,000  हेक्टेयर  के  क्षेत्र  में  नया  रबड़  रोपण  और  तमिलनाडु  के  परम्परागत  क्षेत्रों  में

 23,000  त्रिपुरा  में  5,000  हेक्टेयर  और  अन्य  चुनींदा  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  2,000
 ।

 (5)  60,000  हेक्टेयर  की  छोटी  जोतों  में  उत्पादकता

 (6)  लैटेक्स  क्रम्ब  रबड़  फैक्टरियों  आदि  जैसी  आधुनिक  रबड़  संसाधन  फैक्टरियों  का

 वित्त-पोषण  ।
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 (7)  रबड़  बोर्ड  की  बुनियादी  संरचना  संबंधी  सुविधाओं  जैसे  विस्तार  सेवाओं  आदि
 को  सुदृढ़

 (8)  रबड़  के  नए  पौधे  लगाने  और  पुनर्रोपण  कार्यक्रमों  में  महिलाओं  और  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के
 लोगों  को  शामिल  करने  के  अलावा  इस  परियोजना  में  त्रिपुरा  मे ंमधुमक्खी  पालन  तथा  रेशम  के  कीड़ों
 का  बीच-बीच  में  होने  वाली  फसलों  की  मसाले  एवं  जड़ी-बूटी  की  खेती  आदि  जैसे  कई
 आय  देने  वाले  क्रियाकलाप  बढ़ाने  में  सायता  दी

 66.4  मिलियन  (92  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  विशेष  आहरण  अधिकार  (  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ऋण  की  सहायता  राशि  देने  के  लिए  समझौता  हुआ

 हिन्दुस्तान  एरोना  टिक्‍्स  लिमिटेड  द्वारा  विमानों  की  सर्विसिंग

 2555.  श्री  जी०  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  दो  वर्षों  के  दौगन  और  इस  वर्ष  में  मई  के  अंत  तक  हिन्दुस्तान  एरोना  टिक्स  लिमिटेड  द्वारा  कुल
 कितने  भारतीय  और  विदेशी  विमानों  की  ओवरहालिंग  की  और

 इन  विमानों  की  सर्विसिंग  और  ओवरहालिंग  से  हिन्दुस्तान  एरोना  टिक्स  लिमिटेड  ने  कुल  कितनी

 घनराशि  अर्जित

 रक्षा  मंत्री  शरद  ब्यौरे  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहों

 वर्ष  करोड  रुपये  में

 1990-91  80.82
 1991-92  108.67

 राजसहायता  के  संबंध  में  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  /  विश्व  बैंक  के  निर्देश

 2556.  श्री  अजय
 श्री  दिलीप  भाई  संघानीः

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  ने  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  पर  से  राजसहायता  हटाने  के

 लिए  कहा

 यदि  तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  इन  वस्तुओं  पर  से  राजहायता  हटाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर

 प्रश्न  नहीं

 और  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  राजकोषीय  सुधार  एवं  समेकन  कार्यक्रम  के  लिए  आर्थिक  सहायता
 को  युवितसंगत  बनाना  आवश्यक  उदाहरण  के  निर्यात  के  लिए  दी  जाने  वाली  आर्थिक  सहायता
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 बदलती  परिस्थितियों  के  कारण  बंद  कर  दी  गई  एक  संसदीय  समिति  इस  समय  उर्वरक  मूल्यों  और  आर्थिक

 सहायता  के  ढांचे  की  जांच  कर  रही

 रुई  निर्यात  नीति

 2557.  श्री  वीਂ  शोभनाद्रीक्वर  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  कृष्रि  संबंधी  स्थाई  सलाहकार  समिति  में  कुछ  समय  पहले  यंह  सिफारिश  की  थी  कि  रुई  का

 निर्यात  5  लाख  गांठ  प्रति  वर्ष  से  कम  नहीं  होना

 यदि  तो  तत्संबंधी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है/किए  जाने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  और  कृषि  मंत्रालय  की  कृषि  संबंधी
 स्थाई  सलाहकार  समिति  ने  1990  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  प्रत्येक  वर्ष  कपास  की  10
 लाख  गांठों  का  न्यूनतम  निर्यात  कोटा  रिलीज  किया

 सरकार  ने  इस  सिफारिशों  पर  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया

 मुद्रास्फीति-दर

 2558.  श्री  चन्द्रजीत  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  वर्ष  सरकार  ने  अर्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  मुद्रास्फीति-दर  को  किस  सीमा  तक  कम  करने  का
 वचन  दिया  था  और  मुद्रास्फीति-दर  वास्तव  में  कितनी  कम  हुई  और

 भारत  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  मुद्रास्फीति-दर  को  किस  सीमा  तक  कम  करने
 का  वचन  दिया

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  जैसा  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को

 सूचित  किया  गया  पिछले  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  मुद्रास्फीति  की  दरों  सहित  पिछले  वर्ष  को
 वार्षिक  दर  नीचे  दी  गई

 थोक  मय  सूचकांक  के  अनुसार  मुद्रास्फीति  की  दरें  ह

 1981-82  «  100)

 वर्ष  प्रारंभिक  कार्यक्रम  वास्तविक

 1991-92  9.0  13.6
 1992-93  8.0  जा
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 मकान  खरीदने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  से  ऋण

 2559.  श्रीमती  शीला
 श्री  रतिलाल  कालीदास

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  फ्लैट  /  मकान  खरीदने  के  लिए  ऋण  उपलब्ध  कराता

 यदि  तो  क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  उक्त  सुविधा  दिल्ली  में  दी  जा  रही  है  ताकि  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  तथा  निजी  फ्लैटों  की  खरीद  की  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर

 जीवन  बीमा  निगम  की  एक  सहायक  कम्पनी  अर्थात्‌  जीवन  बीमा  निगम  आवास  वित्त  लिमिटेड  अपनी

 दो  योजनाओं  अर्थात्‌  जीवन  निवास  और  जीवन  कुटीर  के  अन्तर्गत  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  और  निजी  भवन
 निर्माताओं  से  फ्लैट  खरीदने  के  लिए  ऋण  प्रदान  करती  मकान  के  निर्माण  या  विस्तारण  के  लिए  भी  ऋण
 उपलब्ध

 प्रश्न  नहीं

 कुचलि  बाड़ी  के  विकास  के  लिए  धनराशि

 2560.  श्री  पवन  कुमार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  कुचलि  बाड़ी  ब्लाक  के  विकास  के  जिसमें  तीन  बीघा
 गलियारा  क्षेत्र  आता  है  जहां  बंगलादेश-वासियों  को  आने  जाने  का  अधिकार  दिया  गया  कतिपय  धनराशि  जारी
 की

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उक्त  धनराशि  से  शुरू  किए  गए  कार्यों  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम

 भारत  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  तीन  बीघा  गलियारा  क्षेत्र  में  विकासात्मक  कार्य  करने  के

 लिए  3.14  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  राज्य  सरकार  को  1991-92  के  दौरान  2

 करोड़  रुपए  रिलीज  किए  गए  हैं  तथा  शेष  1.14  करोड़  रुपए  1992-93  में  रिलीज  किए

 एक  विवरण  पत्र  संलग्न
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 विवरण

 24  1992

 3.14  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  से  शुरू  की  गई  विकासात्मक  योजनाओं  का
 ब्योरा  तथा  उपर्युक्त  निधि  से  शुरू  किए  गए  कार्यों  को  पूरा  करने  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा

 यथासूचित  प्रगति  को  दशाने  बाला  विवरण-पत्र

 विकास  योजनाएं

 1.  सती  नदी  पर  पक्का  पुल  बनाना  तथा  कुछ
 सड़कों  का  निर्माण

 2.  कुछ  जिला  परिषद  सड़कों  निर्माण

 तथा  फीडर  सड़क  पर  लकड़ी  के  पुल
 की  जगह  पक्का  पुल  बनाना

 ,  तिस्ता  नदी  पर  कुचलीबाड़ी  पुश्ते  को

 मजबूत  करना

 4.  कुचलीबाड़ी  में  बिस्तरों  वाला
 सा०्खान्केਂ  का  निर्माण

 .  पुलिस  रिहायशी  मकान  तथा

 संचार  सुविधाओं  का  निर्माण

 .  पूर्व-पश्चिम  में  सड़क  का  ड्राप

 गेट्स  तथा  गलियारों  में  बाड़  लगाना

 .  रोशनी  की  व्यवस्था  तथा  लोक  प्रसार

 प्रणाली

 छ्

 w

 05

 ध्च्

 जोड़

 अर्थात्‌

 निधियों  का  आबंटन

 २०

 100.00

 70.00

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा
 योजनाओं  की  यथासूचित  प्रगति

 सती  नदी  पर  पक्का  पुल  बनाने  के  बारे  में
 निर्माण  कार्य-आदेश  जारी  कर  दिया  गया

 जिला  परिषद  ने  काम  शुरू  कर  दिया

 यह  कार्य  लगभग  22  लाख  रु०  की  लागत
 से  पूरा  कर  दिया  गया

 निर्माण  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया

 भूमि  अधिग्रहण  कार्य  शुरू  हो  गया  कार्य
 शीघ्र  ही  शुरू  हो  जाने  की  आशा

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  काम  पूरा  कर

 दिया

 केन्द्रीय  लीक  निर्माण  विभाग  ने  कार्य  पूरा  कर

 दिया

 रामगढ़  छावनी  क्षेत्र  में  जलपूर्ति  योजना

 2561.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  रामगढ़  छावनी  क्षेत्र  क ेलिए  जल  सप्लाई  योजना  वित्तीय  अभाव  के  कारण  काफी  लम्बे  समय  से

 अधूरी  पड़ी

 यदि  तो  क्या  छावनी  बोर्ड  ने  अधूरे  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  निश्चित  धनराशि  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  विचार  धनराशि  को  कब  तक  मंजूर  करने  का
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 रक्षा  मंत्री  शरद  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 रामगढ़  छाबनी  के  वार्ड  संख्या  2  से  5  में  जल  की  आपूर्ति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  ने  69.66  लाख
 रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  जल  आपूर्ति  की  एक  योजना  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  और  तदनुसार
 छावनी  बोर्ड  को  विशेष  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  69.66  लाख  रुपये  उपलब्ध  कराये  गये  इस  योजना  को
 कार्यान्वत  किया  जा  रहा  इसके  बाद  छावनी  बोर्ड  ने  148.66  लाख  रुपये  की  एक  संशोधित  योजना  प्रस्तुत
 की  है  ताकि  कुछ  और  क्षेत्रों  की जल  आपूर्ति  में  सुधार  लाया  जा  सके  और  उन्होंने  इसके  लिए  79  लाख  रुपये

 की  अतिरिक्त  अनुदान  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  अपेक्षित  राशि  उपलब्ध

 कराना  संभव  नहीं  हो  पाया

 हथकरघा  क्षेत्र  हेतु  आरक्षित  मर्दे

 2562.  डा०  महादीपक  सिंह
 श्री  नीतीश  कुमारः

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1992  के  मिक  टाइम्सਂ  में  अर्जित  टु  रिजर्व

 22  आइटमूज  फार  हैडलूम  विवर्जਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  आरक्षित  किए  जाने  वाली  प्रस्तावित  मदों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अखिल  भारतीय  बुनकर  सम्मेलन  ने  अपनी  मांग  में  सरकार  से  22  किस्मों  के  कपड़ों  को  केबल

 हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (2)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  जी

 हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  22  म्दों  की  सूची  परिशिष्ट  में  संलग्न

 जी

 अखिल  भारतीय  बुनकर  संघ  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  हथकरघा  के  लिए  आरक्षित

 अधिनियम  1985  और  इसके  अंतर्गत  जारी  आदेशों  जिसमें  विवरण  में  दर्शाय  गये  22  मर्दों  को

 अनन्य  रूप  से  हथकरघों  पर  उत्पादन  के  लिए  आरक्षित  किया  गया  के  संचालन  के  लिए  जारी  स्थगन  आदेशों

 को  समाप्त  करवाया

 एक  नीति  के  अनुसार  सरकार  हथकरघों  पर  उत्पादन  के  लिए  आरक्षण  हेतु  बचनबद्  है  और  उच्चतम

 यायालय  में  लंबित  मामले  पर  शीघ्र  सुनवाई  करवाने  और  निर्णय  लेने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयन्न  कर  रही
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 क्र०  सं०

 कोटा  डोरिया  साड़ी

 बांधन  और  रंजित  साड़ी
 तथा  रंजित  सामान

 धोती

 गमछा  और  अंगवस्त्र

 24  1992

 विवरण

 हथकरुघा  क्षेत्र  में  आरक्षित  मदों  की  किसमें

 वे  साड़ियां  जिनमें  बा  र्डर  अथवा  पल्लू  बुना  जाता  है  और  साड़ी
 में  कहीं  भी  अतिरिक्त  ताने  अथवा  अतिरिक्त  बाने  का  प्रयोग
 किया  गया  हो  (100%  सिंथेटिक  फाइबर  से  तैयार  की  गई  हैं

 साड़ियां  तथा  जिन  साड़ियों  में  45%  से  अधिक
 मानव  निर्मित  फाइबर  का  प्रयोग  किया  गया  हो  वे  इसमें  शामिल

 नहीं

 वे  साड़ियां  जो  सूती  अथवा  सूती  प्रधानता  के  साथ-साथ  किसी
 अन्य  रेशे  के  विश्रण  से  तैयार  की  जाती  हैं  और  जिनमें  धारीदार
 अथवा  चारखानों  के  नमूने  में  डोरी  का  रूप  दिया  जाता

 सभी  प्रकार  की  बांधन  और  रंजित  साड़ी  तथा  रंजित

 ऐसी  धोतियां  जिनमें  बुनाई  में  बार्डः  हो  और  बा  डर  में  अधिक
 ताने  का  प्रयोग  किया  गया  हो  (100%  सिंथेटिक  फाइबर  से
 तैयार  गई  साड़ियां  तथा  जिन  साड़ियों  में  45%
 से  अधिक  मानव  निर्मित  फाइबर  का  प्रयोग  किया  गया  हो  वे

 इसमें  शामिल  नहीं

 केवल  सूती  गमछे  जो  बुनाई  में  तैयार  किये  जाते

 सादी  बुनाई  में  किसी  भी  फाइबर  से  रेशम  को
 तैयार  किया  गया  अंगवस्त्र  जिसमें  बा  डर  हो

 और  बार्डर  में  अतिरिक्त  ताने  का  प्रयोग

 सादी  बुनाई  में  चारखानों  के  डिज़ाइन  वाली  लुंगियां  जिनमें  स्पन

 सिल्क  को  छोड़कर  किसी  भी  फाइबर  का  प्रयोग  किया  गया

 केवल  100%  सूती  चारखानों  के  डिज़ाइन  कमीज  का

 कपड़ा  ।

 अच्छी  तरह  ऐठें  सूत  के  प्रयोग  से  केवल  100%  सूती  क्रेप

 वस्त्र  ।

 सूती  अथवा  सूत  से  मिश्रित  धागे  यावल  को  के

 प्रयोग  से  तैयार  किए  गए  तौलिए  जिनमें  बा  र्डर  अथवा  शीर्ष



 2  1914

 क्र०  सं०

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 मद

 खेस

 पलंग  की  चादर

 बैड  कवर

 पलंग  पोश

 साज-सज्जा  का  सामान

 टेबल  टेबल
 मैट  और  नैपकिन्स

 डस्टर  और  बस्ता

 जामाकाल  दरी  अथवा  बडूरेट

 मशरू  क्लाथ

 लिखित  उत्तर

 क्षेत्र  में  आरक्षित  मदों  की  किसमें

 डबल  कला थ  बुनाई  में  तैयार  किया  गया  ताने  में  2/17  एस  से

 2/22  एस  और  बाने  में  8  एस  से  12  एस  के  धागे  के  प्रयोग
 से  सूती  अथवा  कृत्रिम  रेशम

 सूती  अथवा  कृत्रिम  रेशम  की  पलंग  की  चादरें  जिनमें  रंगीन  सूत
 से  बा  र्डः  अथवा  शीर्ष  तैयार  किया  गया

 सूती  अथवा  रेशम  के  बैड  कवर  जिन  में  सजावटी  अथवा  रंगीन

 सूत  से  बा  र्डर  अथवा  शीर्ष  तैयार  किया  गया

 सूती  अथवा  कृत्रिम  रेशम  के  पलंग  पोश  जिनमें  उभरी  हुई
 आकृतियों  में  बुने  हुए  बार्डर  अथवा  शीर्ष

 दोहरे  कपड़े  की  बुनाई  अथवा  पीक  बुनाई  से  तैयार  किया  गया

 सूती  अथवा  कृत्रिम  रेशम  साज-सज्जा  का  सामान  दरी
 ।

 सूती  अथवा  कृत्रिम  रेशम  से  तैयार  की  गई  मर्दे  जिनमें  चारों

 ओर  बार्डर  बुना  जाता

 सादे  अथवा  टुइल  रूप  से  बुने  हुए  सूती-डस्टर  और  बस्ते  जिनमें
 मोट  धागें  (10  एस  काऊंट  से  अधिक  का  प्रयोग  किया
 गया

 सूती  अथवा  मिश्रित  धागे  के  प्रयोग  से  चारखानों  अथवा  स्ट्रैप

 नमूने  में  तैयार  की  गई

 सूती  अथवा  कृत्रिम  रेशम  अथवा  ऊनी  धागे  के  मिश्रण  से  ताने

 और  बाने  में  4  एस  से  12  एस  की  रेंज  के  मोटे  काऊंट  के

 प्रयोग  से  तैयार  किया  गया  माने  रंग  में  तैयार  की  गई  दरी  व

 डूरेट  ।

 ताने  और  बाने  में  8  एस  से  12  एस  के  काऊंट  के  सूती  ऊनी

 जूट  अथवा  इनके  मिश्रण  धागे  से  तैयार  किया  गया  बक्रम

 कपड़ा  ।

 ताने  में  रेशमी  अथवा  कृत्रिम  रेशम  और  बाने  में  सूती  धागे  के

 प्रयोग  से  रंगीन  स्ट्रिपो  वाला  साटिन  बुनाई  में  तैयार  किया  गया

 मशरू

 37,



 19.

 लो  रीड  पिड  क्लाथ

 कंबल  अथवा  कम्बली

 24  1992

 हथकरा  क्षेत्र  में  आरक्षित  मर्दों  की किसमें

 (1)  सूती  कपड़ा  जिसके  ताने  व  बाने  में  20  एस  काऊंट  के
 धागे  का  प्रयोग  किया  गया  हो  और  रीड व  पिक  क्रमशः
 ३6  व  32  से  कम

 (2)  सूती  कपड़ा  जिसमें  ताने  व  बाने  में  22  एस  से  40  एस
 के  काऊंट  से  अधिक  का  सूत  प्रयोग  किया  गया  हो  और
 रीड  व  पिक  क्रमशः  44  और  40  से  कम

 (3)  सूती  कपड़ा  जिसमें  ताने  व  बाने  में  40  एस  के  काऊंट  से
 अधिक  का  सूत  प्रयोग  किया  गया  हो  और  रीड  व  पिक
 क्रमशः  44  और  40  से  कम

 इस  दिशा  में  इनके  लिए  कुछ  भी  लागू  नहीं
 धोती  और  साड़ी

 सुसीज
 मच्छरदानी  का  कपड़ा
 लंबा  कपड़ा

 जालीदार  कपड़ा
 रंजित  और  छपा  हुआ  कपड़ा  और
 कोटिड

 (1)  सभी  रेशमी  साड़ियां  जिनमें  बा  डर  व  पललू  बुना  हुआ  हो
 और  25%  से  अधिक  शुद्ध  रेशम  के  मिश्रण
 का  प्रयोग  किया  गया  हो  इनमें  जा  शिफा न  और  क्रेप

 साड़ियां  शामिल  नहीं

 (2)  सभी  रेशमी  धोतियां  जिनमें  बा  डर  व  पल्‍लू  बुना  हुआ  हो
 और  25%  से  अधिक  शुद्ध  रेशम  के  मिश्रण
 का  प्रयोग  किया  गया

 औसत  34  माईकोन  की  ऊन  और  परिष्कृत  की  गई  मोटी  ऊन
 जिसका  वजन  300-450  ग्राम  वर्ग  मीटर  है  के  प्रयोग  से  तैयार
 किया  गया  कंबल  जिसकी  रेशेदार  सतह  हो  और  माइलिंग  व
 रेशिंग  द्वारा  तैयार  किया  गया  हो  शाडी  ऊनी  यार्न  से
 कंबल  शामिल  नहीं
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 के  मद
 eR

 हयकरषा  क्षेत्र  में  आरक्षित  मर्दों  को  किसे

 न
 20...  बैरक  कंबल  औसत  34  माईकोन  और  उसमें  मोटे  ऊनी  प्राकृतिक

 सफेद  /  काली  ऊन  धागे  से  बने  माईलिंग  और  रंज्िग  द्वारा  तैयार

 किए  रेशेदार  सतह  वाले  बैरक  कंबल  शा  डी  ऊनी
 यार्न  से  बने  कंबल  शामिल  नहीं

 21...  पंखी  केवल  ऊनी  धागे  अन्य  किसी  रेशे  के  मिश्रण  से  डिज़ाइन  में

 आदि  तैयार  किये  जाने  वाली  सभी  इस  प्रकार  की

 22...  उनी  टवीड़  100%  शुद्ध  ऊनी  धागे  से  टुइल  बुनाई  में  तैयार  किया  गया
 ऊनी  कपड़ा  जो  चारखाने  अथवा  स्ट्रिप  डिज़ाइन  में  तैयार  किया
 गया  हो  और  ताने  और  बाने  में  7  एनएम  से  9  एनएम  काऊंट
 के  धागे  का  प्रयोग  किया  गया

 पटसन  पैकिंग  का  उपयोग

 >  2563.  श्रो०  मालिनी
 डा  असीम
 श्री  जायनल

 क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पटसन  पैकिंग  के  वैकल्पिक  पदार्थों  के  स्थान  पर  कुछ  उद्योगों  क ेलिए  पटसन
 पैकिंग  के  प्रयोग  को  अनिवार्य  बना  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 *

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कुल  कितनी  मात्रा  में  पटसन  पैकिंग  की  आवश्यकता  और

 उद्योगों  द्वारा  इस  समय  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  पटसन  पैकिंग  का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  जी

 प्रश्न  नहीं

 पैकेजिंग  के  लिए  जरूरी  पटसन  की  मात्रा  पैक  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  उत्पादन पर  निर्भर  करती  है

 »  वर्ष  1991-92  के  दौरान  चीनी  उर्वरक  तथा  सीमेंट  की  पैकिंग  के  लिए  6.99  ८,

 पटसन  की  सामग्री  के  इस्तेमाल  किए  जाने  का  अनुमान

 39
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 सरकारी  क्षेत्र  के  रुणण  उपक्रम

 2564.  श्री  निर्मल  कान्ति

 भ्री  तरित  वरण  तोपदारः

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  लम्बे  समय  से  रुणण  47  उपक्रमों  को  बन्द  करने  का  है  जैसा
 कि  19  1992  के  स्टैडर्डਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इस  संबंध  में  परस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  चूंकि  सरकारी  क्षेत्र  की  औद्योगिक
 कम्पनियां  भी  अब  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  के  अन्तर्गत  आती  अतः
 अब  सरकारी  क्षेत्र  की  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  को  भी  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  औद्योगिक  और
 वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  पास  संदर्भ  भेजना  लम्बे  अरे  से  रुग्ण  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  के  47  उपक्रमों  को  बन्द  करने  का  कोई  पृथक  भश्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 केद्रीय  सड़क  निधि  की  सहायता  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत

 2565.  श्री  राम  टहल  चोधरीः

 मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी:ः
 श्री  अष्टभुजा  प्रसाद

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  आवंटित  धनराशि  से  राज्य-वार  किन-किन  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  की  मरम्मत/निर्माण  किया  और

 उपरोक्त  निधि  से  आवंटित  धनराशि  से  वर्ष  1992-93  के  दौरान  किये  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  और  उस  पर  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  व्यय

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  संसद  द्वारा  13.5.1988
 को  पारित  संशोधित  संकल्प  के  अनुसार  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  अभी  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जिसमें  निधि  को  प्राप्त

 होने  वाली  राशि  में  से  धन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  रख-रखाव  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  का
 प्रावधान  इसलिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  और  मरम्मत  के  लिए  किसी  भी
 राज्य /  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  निधि  में  से  कोई  राशि  आवंटित  नहीं  की  जा

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अन्तर्गत  मंजूर  किए  जाने  वाले  प्रस्ताव  तथा  1992-93  के  दौरान  उन  पर  होने
 वाला  संभावित  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निधि  में  वास्तविक  वृद्धि  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए
 उपलब्ध  शेष  मुक्त  धनराशि  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुशासित  प्रस्तावों  पर  निर्भर

 40
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 भारत--बंग्लादेश  सीमा,,पर  तस्करी  की  वारदातें
 2566.  श्री  ताराचंद  खण्डेलवालः  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारत  बांग्लादेश  सीमा  पर  गत  कुछ  महीनों  से  तस्करी  की  वारदातें  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार

 गत  तीन  महीनों के  दौरान  भारत  बांग्लादेश  सीमा  पर  मारे  गये  छापों  /  जब्त  किये  गये  तस्करी  सामान  का

 बयौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  प्राप्त  रिपोर्टों  से  पता चलता  है  कि

 भारत-बांग्लादेश  सीमा  तस्करी  के  लिए  बराबर  आकर्षण  का  क्षेत्र  बनी  हुई  तस्करी  की  गतिविधियों  की
 रोकथाम  के  लिए  तस्करीरोधी  एजेन्सियां  चौकस  रहती  तस्करों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  आसूचना  तंत्र  को

 सुदृढ़  कर  दिया  जाता  है  और  तस्करी  का  पता  लगाने  और  उसकी  रोकथाम  में  लगी  सभी  एजेन्सियों  के  बीच

 घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता

 और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 इलेक्ट्रोनिक्स  और  कम्प्यूटर  सोफ्टवेयर  का  निर्यात

 2567.  श्री  सतदेव  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इलेक्ट्रोनिक्स  और  कम्प्यूटर  सोफूटवेयर  के  का  लक्ष्य
 निर्धारित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान

 इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  द्वारा  निर्धारित  निर्यात  लब्य  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 वर्ष  निर्यात  लक्ष्य

 1992-93  1550

 1993-94  2200

 1994-95  3200

 1995-96  4600
 1996-97  6500

 18050

 लक्षय  प्राप्त करने  के  लिए  प्रस्तावित  उपायों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  भारतीय  उद्योगों  की  नए
 विशेषकर  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  के  देशों  में  बाजार  सर्वेक्षण  साफूटवेयर  निर्यात  के  लिए  आंकड़ों  के  बारे

 में  तेजी  से  सूचना  भेजने  की  सुविधाएं  बढ़ाना  आदि  शीमल

 ।



 लिखित  उत्तर  24  1992

 ड्रेजिंग  निकालने  के  कार्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  संस्थान

 2568.  श्री  अनन्तराज  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  डूजिंग  कार्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  देने  हेतु  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  और  ड्रैजिंग
 तकनीक  के  राष्ट्रीय  संस्थान  की  स्थापना  करना  इच्ये-डच  द्विपक्षीय  सहायता  कार्यक्रम  के  अधीन  चुनी  गई
 स्क्रीमों  में  से  एक

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तैयार  की  जानी

 पटसन  मिलें

 2569.  श्री  जितेना  नाथ  दासः  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  राज्य-वार  पटसन  मिलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उनमें  से  राज्य-वार  कितनी  मिलें  बन्द  हो  गई

 इन  मिलों  के  बन्द  होने  के  मिल-वार  कारण  क्या

 क्‍या  सरकार  के  पास  इन  मिलों  को  पुनः  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  अशेक  और  15.7.1992  की  स्थिति  के

 अनुसार  पटसन  मिलों  और  बन्द  पड़ी  पटसन  मिलों  के  राज्य-वार  ब्यौरे  निमप्नोक्त  अनुसार

 राज्य  का  नाम  मिलों  की  संख्या  बड़ी  मिलों  की  संख्या

 फ  बंगाल  59
 आम्र  प्रदेश
 बिहार
 उत्तर  प्रदेश
 मध्य  प्रदेश

 उड़ीसा
 असम

 त्रिपुरा

 7
 2
 ।
 ।

 ै न

 आम

 आल
 आम

 मे

 इन  मिलों  की  बन्द  होने  के  कारणों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  वित्तीय  संकट  तथा
 उससे  उत्पन्न  श्रमिक  असंतोष  ।

 और  (४)  सरकार  ने  इन  मिलों  का  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  शामिलਂ

 पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  का  विशेष  पटसन  विकास  निधि  की  सीमेंट  और
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 है

 नस

 है

 लिखित  उत्तर 2  1914

 उर्वरक  के  लिए  पटसन  पैकिंग  का  अनिवार्य  लागत  जमा  आधार  पर  बी०  ट्विल  बोरों  की

 ग्जकोचीय  तथा  बाजार  सहायता  प्रदान  करके  विविधीकरण  को  इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  पटसन
 मिलों  सहित  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  का  पुनरुद्धार  करने  के  उद्देश्य  से  उपचारी  तथा  सुघारात
 उपायों  का  पता  लगाने  तथा  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  औद्योगिक  तथा  वित्त  पुनर्निर्माण  बोर्ड  की  स्थापना  भी  की

 सूती  वस्क्रों  का  निर्यात

 2570.  डा०  असीम  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  सूती  वस्त्रों  का  कितना
 निर्याव  किया  और

 मूल्य  वर्धित  निर्यात  और  उपर्युक्त  अवधि  में  कखे  माल  के  रूप  में  सूत  के  निर्यात  की  मात्रा  और

 मूल्य  का  पृथक-पृथक  ब्यौरे  क्या

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  और  एक  विवरण  संलग्न

 *ै  विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूती  वस्त्र  उत्पादों  के  मूल्यवर्धित  निर्यात  निम्न  अनुसार  रहे

 मिलियन
 यर्न/कगे...

 कुल

 |  मत्रा  भत्रा
 मूल्य

 क  (%)  (२०)

 1989-90  840  8282  62  ३७643  2888  14813

 कि  1990-91  974  10738  91  5163  4609  20511

 1991-92  1120...  15194  126...  9890  6342  31427

 /  स्वोत:टैक्सप्रोसिल,
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कपास  के  निर्यात  नीचे  दिए  गए

 कपास  वर्ष  मात्रा  गाठों  में  प्रत्येक  मूल्य  २०
 गांठ  170  ह

 1989-90  रे  13.71  6105

 1990-91  11.90  6205

 1991-92  0.44  220

 (17/7/92  की  स्थिति  के

 बैंकों  में  जमाराशि

 2571.  डा०  केਂ  एस०  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  मई  1992  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  जमाराशि  में  कमी  आई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  की  कुल
 अनन्तिम  जमाराशि  जो  पहली  मई  1992  को  200874  करोड़  रुपए  थी  29  मई  1992  को  बढ़कर  202040

 करोड़  रुपए  हो  गई  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के लिए  इस  अवधि  के  दौरान  1166  करोड़  की  सीमान्तक  वृद्धि
 की  द्योतक

 साक्ष्य  अधिनियम  में  संशोधन

 2572.  श्री  मदन  लाल  क्या  न्याय  और  कंपनी  काय॑  मंत्री  13  1991  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3598  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  इस  बीच  सरकार  ने  निर्णय  का  अध्ययन  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इंसराज

 प्रश्न  ही  नहीं

 निर्णय  के  अध्ययन  के  पश्चात्‌  इस  संबंध  में  यदि  कोई  की



 |

 2  1914  लिखित  उत्तर

 पटसन  उद्योग  को  कार्यक्षम  बनाने  की  योजना

 2573.  श्री  सुदर्शन  राय  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  को  और  अधिक  कार्यक्षम  बनाने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  और  सरकार  ने  रूग्ण  मिलों  क

 पुनरूधार  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  शामिल  हैं  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  का  विशेष
 फ्टसन  विकास  निधि  की  उर्वरक  के  लिए  पटसन  पैकिंग  का  अनिवार्य

 लागत  जमा  आधार  पर  बी  ट्वल  बोरों  की  राषकोषीय  तथा  बाजार  सहायता  प्रदान
 करके  विविधीकरण  को  प्रोत्साहन  |  इस  उद्देश्य  के  लिए  सरकार  ने  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  का  भी  गठन  किया

 वायुसेना  की  दक्षिण  कमान  का  स्थानान्तरण

 2574.  प्रोਂ  रीता  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  वायुसेना  की  दक्षिण  कमान  के  मुख्यालय  को  त्रिवेन्द्रम  से  हटा  कर  मदरै  ले
 जाने  का

 यदि  तो  क्या  मदूरै  में  वायुसेना  की  दक्षिण  कमान  के  विस्तार  के  लिये  आवश्यक  भूमि  तथा  अन्य

 सुविधाएं  उपलब्ध  की  गयी  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंत्री  शरद  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 जीवन  बीमा  निगम  का  कदाघार

 2575.  श्री  विजय  कुमार
 श्री  गुरुदास  कामतः
 प्रोਂ  अशोक  आननन्‍्दराव

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  एल०आईव्सी०  पालिसियों  पर  नकद  अभ्यर्षण  मूल्य  की  अपेक्षा
 *  अधिक  भुगतान  करने  और  चिकित्सा  शुल्क  का  दुरूपयोग  किए  जाने  के  कथित  मामलों  का  पता  लगाया  गया  है

 जैसा  कि  30  1992  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  कया  कार्रवाई  की

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  कलकत्ता  में  कुछ  पालिसियों  के  संबंध
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 में  3.46  लाख  रुपए  अभ्यर्षण  मूल्य  की  कुछ  फालतू  अदायगी  ध्यान  में  आई  थी  परन्तु  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा

 सम्पूर्ण  राश  वसूल  कर  ली  गई  वातविक  स्थिति  यह  है  कि  पालिसी  धारक  को  अपनी  बीमा  पालिसी

 अभ्यर्षित  करने  और  पालिसी  की  शर्त  और  जीवन  बीमा  निगम  के  मौजूदा  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के अनुसार  अभ्यर्षण

 मूल्य  प्राप्त  करने  का  अधिकार  इसलिए  पालिसीधारकों  को  अभ्यर्पण  मूल्य  की  अदायगी  करने  में  जीवन  बीमा
 '

 निगम  कार्यालयों  में  कुछ  भी  अनियमितता  नहीं  चिकित्सा  शुल्कों  के  दर्विनियोजन  का  कोई  मामला  ध्यान  में

 नहीं  आया

 भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार  समझोता

 2576.  डा०  बसंत

 थ्रो०  रासा  सिंह  रावतः

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  उसके  बिखंडन  के  समय  तक  लागू  व्यापार  समझौतों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  उस  देश  में  हुए  नवीन  परिवर्तनों  से  व्यापार  समझौते  प्रभावित  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  देश  के  साथ  व्यापर  संतुलन  को  किस  प्रकार  व्यवस्थित  किया  है  अथवा

 करने  का  विचार  किया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  और  भारत  गणराज्य  तथा  सोवियत

 समाजवादी  गणराज्य  के  बीच  व्यापार  करार  3  1995  तक  बैध  था  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  विघटन  के

 बाद  इस  करार  की  वैधता  स्वतः  ही  समाप्त  हो

 व्यापार  में  असन्तुलन  के  फलस्वरूप  भारत  को  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  को  तकनीकी  ऋण  प्रदान  करना

 पड़ा  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  द्वारा  देय  भुगतान  लेखागत  ऋण  सेवा  के  माध्यम  से  समायोजित  किया  जा  रहा

 इसके  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  कई  गणराज्यों  के  साथ  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  और  अन्यों  के

 साथ  इन  पर  कार्रवाई  हो  रही  यह  उम्मीद  है  कि  इससे  व्यापार  अपने  पहले  के  स्तर  पर  पहुंच

 मूल्य  आधारित  अग्रिम  आयात  लाइसेंसिंग  योजना  के  अंतर्गत  प्राप्त  आवेदन

 2577.  श्री  छीतृभाई  गामितः  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 मई  और  1992  के  दौरान  मुख्य  आयात  और  निर्यात  नियंत्रक  को  मूल्य  आधारित  अग्रिम

 आयात  लाइसेंसिंग  योजना  के  अंतर्गत  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए

 इनमें  से  कितने  आवेदन-पत्रों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  कितने  आवेदन  पत्रों  को  अस्वीकार  कर

 दिया  गया  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  निर्यात  व्यापार  घरानों  तथा  प्रमुख  व्यापार  घरानों  से  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  को  विशेष  महत्व

 दिया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 न्‍जनननन-+-मन--3-+-3नन-ननननकनन-ननननमनन+नकन-+-++-ननननमनननमननन-नननननननननननननननननभभनननक॑नननननननननीनणीनीकीनी॑ीनीनीनीनभनाननननादननननकननननननन-मन++++न++-ननम--+ननननननननननननननननननननननननननननननन-+

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  स्थुशींद)ः  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  पतन

 कार्यालयों  तथा  मुख्यालयों  में  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  की  संख्या  1037

 उपर्युक्त  आवेदन-पत्रों  में  से  527  स्वीकार  कर  लिए  168  खारिज  कर  दिए  गए  हैं  और  342

 आवेदन-पत्र  लंबित  पड़े  क्योंकि  उनमें  जानकारी  त्रुटिपूर्ण  मूल्यवर्धन  कम  है  तथा  पात्रता  मानदन्ड

 पूरे  नहीं  कर  पाए

 जी

 प्रश्न  नहीं

 रल्नों  का  निर्यात

 2578.  श्रीमती  सरोज  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  रत्नों  के  निर्यात  में  कितने  प्रतिशत  की  कमी

 रत्नों  के  निर्यात  में  कमी  आने  के  क्या  कारण

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इनका  निर्यात  किया  गया  और  प्रत्येक  मामले  में  रल्नों  के  निर्यात  से

 सरकार  का  रत्नों  का  निर्यात  बढ़ाने  तथा  नये  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  और  रल्न  यानि  कि  रंगीन
 पत्थर  मोती  तथा  सिन्थेटिक  पत्थरों  को  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  निर्यात  नीचे  दिए  गए

 वर्ष  मूल्य  रुपए  में  %  वृद्धि  अमरीकन  डालर  में  %  वृद्धि
 करोड़  २०

 1989-90  .194.82  +.6  -0.85

 1990-91  207.70  +6.6  -0.85

 1991-92  257.02  +23.75  -10.34

 जी  जे  ई  पी  सी

 रत्न  तथा  आभूषणों  के  मुख्य  अन्तराष्ट्रीय  बाजारों  में  सामान्य  रूप  से  मंदी  के  डालर  के  रूप  में  रत्नों  के

 निर्यात  में  गिरावट  आई
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 रंगीन  रत्न-पत्थरों  का  देशवार  निर्यात  नीचे  दिया  गया

 करोड़  रुपए

 देश  1990-91  1991-92

 सं०  रा०  अमेरिका  42.38  64.23

 हांगकांग  39.92  47.78

 थाइलैण्ड  35.81  49.62

 पश्चिम  जर्मनी  22.26  26.18

 स्वीटजरलैंड  17.73  24.82

 अन्य  49.60  44.39

 कुल  207.70  257.02

 रत्न  तथा  आभूषण  मर्दों  के  निर्यातकों  रत  तथा  आभूषण  का  निर्यात  बढ़ाने  के  आयात-निर्यात
 नीति  में  अधिसूचित  विभिन्न  योजनाओं  के  जरिए  कच्चा  माल  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी  जाती  निर्यातकों  को

 मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  सहभागिता  करने  तथा  विदेशी  बाजारों  में  बाजार  सर्वेक्षण  के  लिए  प्रतिनिधिमण्डल  भेजने
 के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती

 भारत  और  तिब्बत  के  बीच  पुराने  व्यापारिक  मार्ग  को  पुनः  खोलना

 2579.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  भारत  और  तिब्बत  के  बीच  पुराने  व्यापारिक  मार्गों  को  पुनः  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  इन  मार्गों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  मार्गों  को  व्यापार  हेतु  पुनः  कब  तक  खोले  जाने  का  विचार

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  चमोली  जिले  में  माणा  हो  कर  जाने  वाला  मार्ग  भी  पुनः  खोले  जाने  का  विचार

 और

 यदि  तो  इस  पुराने  और  पारम्परिक  व्यापारिक  मार्ग  को  पुनः  न  खोले  जाने  के  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान  हां  ।

 से  (3)  चीन  के  अधिकारीगण  अभी  सिर्फ  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  के  लपुलेख  से  व्यापार  को

 पुनः  आरंभ  करने  पर  सहमत  हुए  यह  रास्ता  प्रत्येक  वर्ष  जून  और  सितम्बर  के  मध्य  खुला
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 आंध्र  प्रदेश  में  फायरिंग  रेंज

 2580.  श्री  मृत्युन्जय  क्‍या  रक्षा  मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  के  नलगोंडा  और  रंगारेड्डी  जिलों  में  फायरिंग  रेंज  की  स्थापना  करने  का

 निर्णय  किया

 यदि  तो  इससे  कितने  व्यक्तियों  के  विस्थापित  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  सरकार  ने  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  अथवा  उन्हें  मुआवजा  देने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 रक्षा  मंत्री  शरद

 से  प्रश्न  नहीं

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमागों  का  बिकास

 2581.  प्रोਂ  रासा  सिंह  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  मरम्मत  के  लिए  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  किये  गये
 कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  कार्यों  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और  प्रत्येक  राज्य
 में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  के  लिये  निधियां  राष्ट्रीय  राजमार्ग-वार  नहीं  बल्कि  राज्य  में  समस्त  राष्ट्रीय
 ग़जमार्ग  प्रणाली  के  लिए  जारी  की  जाती  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाब  के  लिये  वर्ष  1990-91
 और  1991-92  के  दौरान  क्रमशः  1064.87  लाख  रु०  और  1212.62  लाख  रु०  आवंटित  किए  गए

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  संस्वीकृत  नये  कार्यों  और  इन  पर  व्यय  करने  के  लिये  किए  गए
 आवंटन  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 विवरण

 वर्ष  1990-91,  1991-92  के  दौरान  संस्वीकृत  कार्य  तथा  किया  गया  आवंटन

 करोड़  रु०

 श्रेणी  संख्या  संस्वीकृत वर्ष  1990-91  1991-92  टिप्पएं

 लागत  के  दौरान  दौरान  आवंटन
 आवंटन

 1.  वर्ष  1990-91

 [.  चौड़ा  करके  चार  लेन  बनाना  --  --  --  --

 चौड़ा  करके  2  लेन  बनाना  त  3.09  0.20  0.12

 मोजूदा  दो  लेनों  को  मजबूत  करना  13  26.48  0.18  3.16

 IV.  विविध  9.97  0.08  2.91

 35  39.54  0.46  6.19

 V.  पुल  कार्य  8  5.31  ज+  1.44

 43  44.85  0.46  7.63

 2.  वर्ष  1991-92

 1.  चौड़ा  करके  चार  लेन  बनाना  त  93.66.  —  —

 चौड़ा  करके  दो  लेन  बनाना  -  —
 --

 मौजूदा  दो  लेनों  को  मजबूत  करना  8  12.06.  —  --

 IV.  विविध  13  1.61  न+

 जोड़  22.  10733  -+-

 ९.  पुल  कार्य  5  3.59  न

 27...  110.92  न+

 1990-91  और  1991-92  के  लिए

 कुल  जोड़  70.  155.77  0.46  7.63
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 कांडला  पत्तन  में  सातवें  कार्गों  बर्थ  का  निर्माण

 2582.  श्री  काशीराम  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कांडला  पत्तन  में  सातवें  कार्गों  बर्थ  का  निर्माण  कार्य  बहुत  धीमी  गति  से  चल  रहा

 यदि  तो  अब  तक  कितने  प्रतिशत  कार्य  हुआ  और

 निर्माण  कार्य  निर्धारित  समय  में  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  प्रारंभ  में  इस
 परियोजना  के  पूरा  होने  की  तारीख  1991  कार्य  निष्पादन  के  दौरान  पेश  आई  तकनीकी  समस्याओं
 के  कारण  विलम्ब  हुआ  है  और  अब  इन  समस्याओं  को  हल  कर  लिया  गया  लगभग  85%  कार्य  पहले  ही

 पूरा  हो  चुका  है  और  इस  पूरी  परियोजना  को  1993  तक  पूरा  करने  की  योजना  इस  तारीख  तक  इसे

 पूरा  करने  के  लिए  परियोजना  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही

 केरल  में  नेशनल  सेरीकल्चर  प्रोजेक्यें  को  सहायता  =

 2583.  श्री  बीਂ  एस०  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  केरल  के  पलक्कड  और  इदुबकी  जिलों  में  स्थापित  नेशनल  सेरीकल्चर
 प्रोजेक्ट  को  सैंट्ल  सिल्क  बोर्ड  ने  कितनी  सहायता  दी

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  और  अधिक  परियोजनाएं  शुरू  करने
 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  विश्व
 बैंक  और  स्विस  की  सहायता  से  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  क्रियान्वयन  पर  खर्च  की  गई  राशि/किया
 गया  निवेश  निमप्नोक्त  अनुसार

 २०

 वर्ष  अ्रदान  की  गई  सहायता

 1989-90  6.25

 1990-91  35.18

 1991-92  132.87

 जी  केरल  में  चल  रही  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  -  “  5985-96  तक  क्रियान्वित  की

 प्रश्न  नहीं
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 रेशम  का  उत्पादन ।/  निर्यात

 2584.  श्रीमती  दीपिका  एच०  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कुल  उत्पादित  रेशम  में  से  उसका  कितने  प्रतिशत  भाग  का  निर्यात

 किया  गया  और  यह  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  और

 सरकार  ने  देश  में  रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  भारत  केवल  रेशम  के  उत्पादों  का  निर्यात
 करता  है  न  कि  कच्चे  रेशमी  यार्न  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  रेशमी  वस्त्र  उत्पादों  का  प्रतिशत

 अनुमानित  रेशमी  वस्त्र  उत्पादों  के  उत्पादन  के  संबंध  में  निम्नोक्त  अनुसार

 वर्ष  रेशमी  वस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  का  प्रतिशत

 1989-90  20.0

 1990-91  17.3

 1991-92  22.0

 भारत  100  से  अधिक  देशों  को  अपने  रेशमी  वस्त्र  उत्पादों  का  निर्यात  करता  प्रमुख  देश  निम्नोक्त  अनुसार

 1.  सं०  रा०  अमरीका  11.  स्विटजरलैंड

 2.  संयुक्त  जर्मनी  12.  हांगकांग

 3.  ब्रिटेन  13.  जापान

 4.  इटली  14.  आस्ट्रिया

 5.  15.  बेल्जियम

 6.  ५  16.  ओमन

 7.  कनाडा  हु  17.  मारीशस

 8.  आस्ट्रेलिया  18.  नीदरलैंड

 9.  सिंगापुर  19.  लेबनान

 10.  यू०  ए०  ई०  20.  न्यूजीलैंड

 देश  में  रेशम  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  /  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  विस्तार  तथा

 प्रशिक्षण  एककों  के  अपने  देश-व्यापी  नेटवर्क  के  जरिए  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करके  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 के  प्रयासों  को  पूरा  कर  रहा  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्यक्रमों  के  जरिए  प्रति  हैक्टेयर

 उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  किसानों  को  रेशम
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 उत्पादन  शुरू  करने  में  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अनेक  सहायता  कार्यक्रम  भी  क्रियान्वित  कर  रहा

 इसके  अलावा  17  राज्यों  में  क्रियान्वित  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  में  देश  में  शहतूती  एकड़  क्षेत्र  बढ़ाने  तथा
 क्वालिटी  की  कच्ची  रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  भी  व्यवस्था

 पारादीप  बंदरगाह  पर  प्रारम्भिक  पूंजी  निवेश  की  प्रतिपूर्ति

 2585,  श्री  अर्जुन  चरण  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  6  1991  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  2529  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पारादीप  बंदरगाह  न्यास  द्वारा  उड़ीसा  सरकार  को  प्रारम्भिक  पूंजीगत  व्यय  की  अदायगी  की  शर्तों
 को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रारंभिक  पूंजीगत  निवेश  a.  प्रतिपूर्त  कब  तक  की

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 प्रश्न  नहीं

 इस  मामले  पर  निर्णय  तभी  लिया  जा  सकता  है  जब  सभी  महापत्तनों  के  पूंजीगत  पुनर्गठन  तथा
 पहाफ्तन  न्यासों  की  गठन-पूर्व  ऋण  राशियों  को  प्रतिपादित  करने  संबंधी  तरीके  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  1974  को  समाप्त  करना

 2586.  श्री  रवि  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974  का  निरसन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर

 और  प्रश्न  ही  नहीं
 असम  में  बैंकों  का  कामकाज

 2588.  श्री  प्रबीन  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  असम  में  विशेषरूप  से  कामरूप  और  बारपेटा  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और

 राष्ट्रीकृत  बैंकों  का  कामकाज  संतोषजनक  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया

 है  कि  1991  और  1992  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  दारांग  और  कामरूप  जिलों
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 तथा  असम  राज्य  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  ग्रामाण  बैंक  की  कुल  जमा

 राशियां  और  कुल  ऋण  राशि  निम्नलिखित

 करोड़

 जिला  /  राज्य  1991  1992

 जमा  राशि  ऋण  ऋण  जमा  जमा  ऋण  ऋण  जमा

 अनुपात  राशि  अनुपात
 डा  न  फ  रा  ीत7त3.......33.3.3.नीानाततलत3-न3अहअझह'-इन्‍इुनननाक  ककककफ७ऋफओकडटससससडफ़फउकफससनसफ्_असरप[ससनइक्‍अ-स्‍-स्‍

 बारपेटा  45.49  26.23  57.66  50.79  30.98  60.63

 दारांग  42.92  433.63  47.55  50.79  30.99  53.55

 कामरूप  2178.36 =  433.63  57.69  829.52  444,23  53.55

 असम  की तुलना में  मार्च, 1992 में  असम  राज्य के  साथ-साथ सभी तीन  जिलों

 जबकि  राशियों  की  तुलना  में  में  में  असम  राज्य  के  साथ-साथ  सभी  तीन  जिलों  में

 जुटाई  गई  जमा  राशियों  और  ऋण  संवितरण  में  वृद्धि  हुई  ऋण  जमा  अनुपात  में  समग्र  रूप  से
 असम  के  साथ-साथ  कामरूप  जिले  के  मामले  में  कुछ  गिरावट  आई  किसी  क्षेत्र  विशेष  में

 स्थानीय  रूप  से  जुटाई  गई  जमा  राशियों  की  तुलना  में  ऋण  संवितरण  के  लिए  ऋण  जमा  अनुपात  ही

 एक  मात्र  सूचक  नहीं  इसे  कई  बातें  प्रमाणित  करती  है  जैसे  आधारभूत  स्थानीय

 सरकार  के  प्राधिकारियों  आदि  का  सहयोग  इन  तत्वों  के  न  होने  से  ऋण  कार्यक्रम  पर  विपरीत  प्रभाव

 पड़ता  है  जिसके  परिणामखरूप  ऋण  जमा  अनुपात  प्रभावित  होती  असम  में  बैंकों  का  कार्य

 कानून  और  व्यवस्था  की  असंतोषजनक  संदर्भाधीन  तीन  जिलों  का  बाढ़  अस्त  क्षेत्र
 निवेश  वितरण  प्रणाली  के  कमजोर  होने  और  उन्नत  तकनीक  के  कम  स्थणान्तरण  आदि  के  कारण

 भी  प्रभावित  हुआ

 क्षेत्रीय  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  योजनाबद्ध  रूप  में  ऋण  संवितरण  की  आवश्यकता

 हेतु  बैंकों  से  कहा  गया  बैंकों  से  आशा  की  जाती  है  कि  वे  विभिन्न  क्षेत्रों  में सभी  उत्पादन  और

 पहचान  किए  गए  अर्थक्षम  कार्यों  के  लिए  ऋण  दें  और  विभिन्न  क्षेत्रों  में  ऋण  संवितरण  की  व्यापक

 असमानताओं  को  कम  करना  सुनिश्चित  बैंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  ग्रामीण  और
 अर्ध  शहरी  शाखाओं  के  मामले  में  अलग-अलग  60%  ऋण  जमा  अनुपात  बनाए

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  भूमिगत  मार्ग  का  निर्माण

 2589.  श्री  पृथ्वीराज  डो०  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः क्‍या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुणे और कोल्हापुर के बीच भूमिगत मार्ग का निर्माण करने का ओर यदि तो तत्संबधी ब्यौरा क्या 54
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  हलद्वानी  में  उपमार्ग  सड़क  का  निर्माण

 2590.  श्री  अष्ट  भुजा  प्रसाद  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  उतर  प्रदेश  के  नैनीताल  जिले  में  हलद्वानी  में  एक
 उपमार्ग  सड़क  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 बढ़ी  हुई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  500.00  लाख  रुਂ  की  अनुमानित
 लागत  वाले  हलद्ठानी  बाईपास  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  पर  अनुमोदन  हेतु  विचार  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  संसद
 द्वारा  13.5.1988  को  पारित  संशोधित  संकल्प  अभी  कार्यान्वित  नहीं  हुआ

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  फर्मों  का  पंजीकरण

 2591.  श्री  केਂ  तुलसिऐया  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  विभिन्न  फर्मों  के  उत्पादों  का  निर्यात  करने  के  लिए  उनका  पंजीकरण  करती

 और

 यदि  तो  इस  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  द्वारा  इन  निर्यात  करने  वाली  फर्मों  को कितनी  सहायता  दी  जा

 रही

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  जी

 निर्यात  संवर्धन  परिषदें  निर्यात  करने  वाली  फर्मों  की कई  तरह  से  सहायता  करती  परिषदों  के  प्रमुख
 कार्यों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  निर्यातों  का  विकास  करने  तथा  उममें  वृद्धि  करने  के  लिए  अपने  सदस्यों  को  वाणिज्यिक  रूप  से  लाभप्रद
 जानकारी  तथा  सहायता  प्रदान

 (2)  प्रौद्योगिकी  गुणकत्ता  और  अभिकल्प  में  मानक  और  उत्पाद
 आदि  जैसे  क्षेत्रों  में  अपने  सदस्यों  को  व्यावसायिक  सलाह

 (3)  विदेश  में  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  अपने  सदस्यों  के  प्रतिनिधिमंडलों  के  दौरे  आयोजित
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 (4)  भारत  तथा  विदेश  में  व्यापार  प्रदर्शनियों  तथा  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  में  सहभागिता  आयोजित
 और

 (5)  निर्यात  करने  वाले  समुदाय  और  सरकार  के  बीच  परस्पर  विचार-विनिमय  को

 राज्यों  को  जनता  कपड़े  के  आबंटन  का  लक्ष्य

 2592.  श्री  श्रीकान्त  जेनाः
 श्री  अर्जुन  सिंह

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  राज्यों  को  जनता  कपड़े  का  आबंटन-लक्ष्य  केवल  राज्यों  में  चल  रहे  हथकरघों  की  संख्या  और

 इसके  पिछले  उत्पादन  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इस  संबंध  में  विशेषकर  उड़ीसा  और  उत्तर  प्रदेश  का

 पृथक-पृथक  कार्यनिष्पादन  क्‍या  रहा

 उपर्युक्त  राज्यों  को  विगत  दो  वर्ष  के  दौरान  परतिवर्ष  आबंटित  जनता  कपड़े  का  लक्ष्य  क्या  था  और  वर्ष
 '

 1992-93  के  लिए  लक्ष्य  क्‍या  और

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  कि  जनता  कपड़ा  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 गरीब  लोगों  को  आसानी  से  उपलब्ध

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  जी

 गत  2  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  राज्यों  में  जनता  कपड़े  का  उत्पादन  इस  प्रकार

 वर्ग  मीटर

 वर्ष  उड़ीसा  उत्तर  प्रदेश

 1990-91  31.92  119.14

 1991-92  26.74  100.00
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 गत  2  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  उपरोक्त  राज्यों  को  आबंटन  किये  जाने  के  लिए  जनता  कपड़े  का
 लक्ष्य  इस  प्रकार

 वर्ग  मीटर

 वर्ष  उड़ीसा  उत्तर  प्रदेश

 1990-91  33.00  132.00

 1991-92  27.00  100.00

 1992-93  30.00  100.00

 लक्षित  समूह  में  जनता  कपड़े  की  डिलीवरी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उत्तरदायिव  राज्य  सरकारों  को
 भारत  सरकार  द्वारा  निदेश  दिये  गये  हैं  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  को  जनता  कपड़े  का  वितरण

 सुनिश्चित  करने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाये  जनता  कपड़े  के  वितरण  के  लिए  जारी  मार्गदर्शिका  में  यह
 प्रावधान  है  कि कम  से  कम  75%  कपड़ा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लक्षित  समूह  को  बेचा  ग्रामीण  पंचायतों  और
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  अभिकरणों  का  पता  लगाया  जाये  जिनके  अपने  वितरण  विक्रय  केन्द्र

 कोचीन  शिपयार्ड  का  आधुनिकीकरण

 2593.  श्री  रमेश  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोचीन  शिपयार्ड  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये
 और

 संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  और  1984  में

 मुख्य  परियोजना  कार्य  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  कोचीन  शिपयार्ड  लि०  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  योजनावधि
 1985--90  तथा  वार्षिक  योजना  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  40.48  करोड़  रुਂ  की  राशि  दी
 ब्यौरे  इस  प्रकार

 व्यय  २०)

 पंचवर्षीय  योजना  1985-90  1990-91  1991-92

 1.  अतिरिक्त  जहाज  निर्माण  सुविधाएं  4.02  0.43  _

 2.  का  विस्तार  12.20  4.85

 3.  डिजायन  संबंधी  परामर्श  5.94  0.43  --

 4.  उत्पादन  संबंधी  परामर्श  2.45  न  --
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 5.  नवीनीकरण  तथा  रिप्लेसमैंट  4.30  --  न

 6.  जहाज  निर्माण  सुविधाओं  का  -
 --  5.86

 आधुनिकीकरण

 योगः  28.91  ह्खः  5.86

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  कोचीन  शिपयार्ड  लि०  में  निवेश  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992--97)  में
 अनन्तिम  रूप  से  47.80  करोड़  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  विवरण  इस  प्रकार

 आठवीं  पंचवर्षीय  .  योजना  प्रावधान

 जहाज  परम्मत  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण  8.00
 क्षमता  उपयोग  में  सुधार  11.20

 नवीनीकरण  एवं  रिप्लेसमैंट  3.60
 अतिरिक्त  जहाज  मरम्मत  सुविधाएं  25.00

 योगः  47.80

 औद्योगिक  ओर  कृषि  क्षेत्रों  को  बैंकों  से  ऋण
 2594.  श्री  राजवीर  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  वर्ष  1991  के  दौरान  तथा  चालू  बर्ष  में  31  1992  तक
 औद्योगिक  और  कृषि  क्षेत्रों  को  दी  गई  ऋण  राशियों  का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्या

 उपर्युक्त  अवधि  में  दोनों  क्षेत्रों  स ेबसूल  की  गई  ऋण  राशियों  का  पृथक-पृथक  क्या  ब्यौरा  और

 इस  समय  प्रत्येक  राज्य  में  बैंकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  प्राप्त  सूचना

 के  अनुसार  22  1991  और  20  1992  के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उद्योग
 और  कृषि  को  दिए  गए  अग्रिमों  की  बकाया  राशि  नीचे  दी  गई

 की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  हु

 क्षेत्र  22  मार्च  1991  20  मार्च  1992

 कृषि  10,658  11,524

 उद्योग  मध्यम  और  34,208  36,374

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कृषि  अग्रिमों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  1990  के  अंतिम

 तक  का  उपलब्ध  औद्योगिक  क्षेत्र  के  मामले  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  ही  राज्य-वार  आंकड़े  1990  के

 अंतिम  शुक्रवार  तक  के  उपलब्ध

 जहां  तक  ऋण  की  वसूली  का  सम्बन्ध  है  केवल  कृषि  को  प्रत्यक्ष  वित्तीय  सहायता  देने  से  संबंधित  राज्य-वार

 सूचना  ही  उपलब्ध  औद्योगिक  अग्रिमों  की  बसूली  के  मामले  में  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  राज्य-वार  सूचना
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 प्राप्त  नहीं  होती  मार्च  1991  के  अंत  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  ओद्योगिक

 क्षेत्र  में बकाया  अग्रिमों  की  तुलना  में  अतिदेय  राशियों  की  प्रतिशतता  33.65%
 सरकरी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वार  कृषि  और  ललु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  अप्रिमों  के  संबंध  में  1990  के  अंत

 तक  और  जून  1990  के  अंत  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  को  दी

 गई  प्रत्यक्ष  वित्तीय  सहायता  की  राज्य-वार  वसूली  की  सूचना  अनुबन्ध  में  दी  गई
 बैंकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  लोगों  से  प्राप्त  लम्बित  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  के  संबंध  में

 वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती
 विवरण

 1990  के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की वसूली  तथा  1990  के  अंतिम

 शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  एवं  लघु  उद्योगों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  सरकारी  क्षेत्र  के
 बैंकों  द्वारा  दिए  गए  अग्रिमों  का  अलग-अलग  राज्यवार  दशने  वाला  विवरणः

 राज्य  राज्य  क्षेत्र  अप्रिमों  की  बकाया  धनराशि  कृषि  अग्रिमों  की
 T_T

 वसूली  की  प्रतिशतता

 कृषि  लघु  उद्योग  वित्त

 हरियाणा  652  439  48.7

 हिमाचल  प्रदेश  78  86  37.3

 जम्मू  व  कश्मीर  30  63  37.8

 पंजाब  1143  893  64.0

 राजस्थान  682  383  38.0

 चण्डीगढ़  200  86  24.8

 दिल्ली  212  1199  31.6

 असम  130  152  24.1

 मणिपुर  7  15  9.4

 मेघालय  13  7  18.2

 नागालैंण्ड  23  16  19.7

 त्रिपुरा  23  13  16.5

 अरुणाचल  प्रदेश  3  3  56.2

 मिजोरम  2  4  20.9

 सिक्किम  2  3  35.1

 बिहार  761  512  42.5

 उड़ीसा  328  238  37.0

 पश्चिम  बंगाल  590  1092  40.7

 अण्डमान  और  निकोबार  2  2  17.1
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 राज्य  राज्य  क्षेत्र  अम्रिमों की  बकाया  धनराशि  कृषि  अग्रिमो ंकी आ/ै/+-/ए्7ेपेपएएए-
 ब्सूली  की  प्रतिशतता

 कृषि  लघु  उद्योग  क्‍्ति

 उत्तर  प्रदेश  1631  ऋण  ए

 गुजरात  लिये राष्ट्रीयकृत  बैंकों द्वारा औद्योगिक  48.0

 महारार  2637  43.8

 दमन  और  दीव  ग  7  45.3

 गोवा  34  62  48.3

 दादग  और  नागर  हवेली  2  59.5

 आम्र  प्रदेश  922  48.3

 कर्नाटक  42.9

 केरल  637  490  57.6

 तमिलनाडु

 पाष्डिचेरी  50  22

 लक्षद्वीप  0.3  0.04  55.8

 उत्तर  प्रदेश  मैं  बैंकों  द्वारा  निवेश

 2596.  श्री  प्रसाद  कोरीः  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  औद्योगिक  क्षेत्र  में  निवेश

 करने  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कुल  कितना  निवेश  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  निविश  औसत  की  तुलना  में  उक्त  निवेश  का  प्रतिशत  कितना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  सम्भवतः  माननीय  सदस्य

 राष्ट्रीयृत  बैंकों  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  क्षेत्र  को

 उपलब्ध  कराई  गई  वित्तीय  सहायता  का  हवाला  दे  रहे  उत्तर  प्रदेश  में  योजना  अवधि  के  दौरान
 1989  तक  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  औद्योगिक  क्षेत्र  को  दिए  गए  अग्रिमों
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 ग
 की  वर्ष-बार  कुल  बकाया  धनराशि  तथा  अखिल  भारतीय  स्तर  की  तुलना  में  उसका  प्रतिशत  नीचे  दिया  गया

 रुपए

 वर्ष  अखिल  भारत  उत्तर  प्रदेश  अखिल  भारत  के

 मुकाबले  में  उत्तर

 प्रदेश  की  प्रतिशतता

 1986  23305  1206  5.2
 1987  24347  1556  6.4
 1988  32617  2016  6.2
 1989  38906  2511  6.5

 बैंकों  द्वारा  औद्योगिक  क्षेत्र  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्य-वार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए
 जाते  बैंकों  को  अपने  निवल  ऋणों  का  40  प्रतिशत  प्राथमिकता  क्षेत्र  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 परामर्श  दिया  गया  जिसमें  लघु  उद्योग  भी  शामिल

 उत्तर  प्रदेश  मे ंअफीम  पर  आधारित  औषधों  की  तस्करी

 *  2597.  श्री  अयूब  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकी  तथा  लखनऊ  जिले  में  अफीम  से  तैयार  की  गई  औषधों  के
 उपयोग  और  इनकी  तस्करी  के  बारे  में  1992  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 क्‍या  सरकार  ने  इन  शिकायतों  की  केन्द्रीय  अन्येषण  ब्यौरो  अथवा  स्वापक  नियंत्रण  ब्यौरो  द्वारा  जांच

 कराए  जाने  के  अनुदेश  जारी  कर  दिये

 यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा

 सदन  प्रटल  पर  रख  दी

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तर्गत  कर  रियायतों  के  कारण

 राजस्व  की  हानि

 2598.  श्री  एम०  वी०  वीਂ  एस०  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  आयकर  1961  की  धाण  के  अंतर्गत  कर  रियायतें  देने  के  कारण  केन्द्र
 सरकार  और  राज्य  सरकारों  को  कोई  राजस्व  घाटा  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
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 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  राज्यों  के  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  उन्हें  कोई  सहायता  अनुदान  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  कित्त  1992  जैसाकि  :

 इसे  लोक  सभा  में  पुरः  स्थापित  किया  गया  धारा  के  अध्यधीन  मौजूदा  कटौती  को  वापस  लिए  जाने
 का  एक  प्रस्ताव  निहित  एक  सरकारी  संशोधन  के  द्वारा  धारा  के  अध्यधीन  उक्त  कटौती  को
 बापस  लिए  जाने  के  प्रस्ताव  में  संशोधन  करके  कटौती  को  पूर्ण  रूप  से  वापस  लिए  जाने  के  पूर्ववर्ती  प्रस्ताव  की
 बजाय  7000/=  की  एक  आर्थिक-सीमा  तक  कटौती  को  बरकरार  रखा  गया

 धारा  के  अध्यधीन  कटौती  को  पूर्ण  रूप  से  वापस  लिए  जाने  के  संबंध  में  वित्त  विधेयक  में  निहित
 उक्त  प्रस्ताव  के  संदर्भ  में  इस  कटौती  को  आंशिक  रूप  से  बरकरार  रखने  के  परिणामस्वरूप  225  करोड़  रुपये  की
 राजस्व  हानि  होने  का  अनुमान  इससे  राज्यों  को लगभग  190  करोड़  रुपये  की  तथा  केन्द्र  को  35  करोड़  रुपये
 की  आनुपातिक  हानि

 से  ऊपर-उल्लिखित  के  होते  हुए  भी  आयकर  में  राज्यों  की  हिस्सेदारी
 वर्ष  1992-93  के  बजट-अनुमानों  में  बढ़कर  5868  करोड़  रुपये  हो  जबकि  वर्ष  1991-92  के  बजट

 अनुमानों  में  यह  राशि  4565  करोड़  रुपये  कुल  राज्यों  के  करों  तथा  शुल्कों  की  जिसमें
 संघ  सरकार  के  उत्पादन  शुल्क  भी  शामिल  वर्ष  1992-93  के  बजट-अनुमानों  में  बढ़कर  19992  करोड़  रुपये

 हो  जायेगी  जबकि  वर्ष  1991-92  के  बजट  अनुमानों  में  यह  राशि  16255  करोड़  रुपये

 मादक  द्रव्यों  का  अवैध  व्यापार

 2599.  श्री  प्रतापराव  बीਂ  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  देश  में  मादक  द्र॒व्यों  का  अवैध  व्यापार  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  व्यक्ति  पकड़े  और

 इस  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  द्रव्यਂ  जिसमें  शराब  एवं
 औषध  दोनों  शामिल  हैं  तथा  शराब  की  विक्रय  नीति  राज्य  सरकार  के  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आती  अधिकांश

 राज्यों  मे ंशराब  की  बिक्री  वैध  जहां  तक  स्वापक  औषध  एवं  प्रभावी  पदार्थों  का  सम्बंध  है  ऐसी  कोई

 सूचना  नहीं  मिली  है  कि  उनका  अवैध  व्यापार  बढ़  रहा

 स्वापक  औषध  एवं  मनः  प्रभावी  पदार्थ  अधिनियम  के  तहत  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या

 निम्नप्रकार
 1990  4,302
 1991  5,300:

 नशीले  पदार्थों  के  दुरुपयोग  को  नियंत्रण  में  करने  के  लिए  वर्ष  1985  में  एक  कठोर  एवं  व्यापक  कानून
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 अर्थात्‌  स्वापक  औषध  एवं  मनः  प्रभावी  पदार्थ  अधिनियम  बनाया  गया  वर्ष  1988  में  संशोधन  करके  इस

 कानून  को  और  भी  अधिक  सख्त  बना  दिया  स्वापषक  औषध  एवं  मनः  प्रभावी  पदार्थों  के अवैध  व्यापार  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  प्रवर्तन  एजेंसियों  द्वारा  गहन  एवं  समन्क्त  प्रयास  किए  जाते

 हौजरी  के  बस्त्रों  का  निर्यात

 2600.  श्री  सी०  केਂ  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विश्व  बाजार  में  होजरी  की  वस्त्रों  के  कुल  खरीद  में  भारत  का  हिस्सा  कितनाਂ  प्रतिशत  और

 सरकारी  ने  हौजरी  के  बस्त्रों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  हैं  ताकि  निर्यात  में

 इसका  भाग  अधिक  हो

 वस्त्र  मंत्रालय  के  रांज्य  मंत्री  अशोक  वर्ष  1990  में  विश्व  के  क्लोदिंग  के
 निर्यात  जिनमें  हौजरी  परिधान  भी  शामिल  भारत  का  अंशदान  2  प्रतिशत  था  |

 सरकार  ने  होजरी  परिधानों  सहित  सिले-सिलाए  परिधानों  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  अनेक  कदम  उठाए
 हैं  जैसे  कि  नई  परिधान  मशीन  मर्दों  को  निशेधात्मक  सूची  के  बाहर  रख  करके  उनके  आयात  को  सुकर
 उदार  निर्यात  संवर्धन  (  ट्रिमिंग  और  एम्बेलिशमेन्ट  की  अतिरिक्त  मर्दों  को  रियायती

 शुक्ल  के  लाभ  प्रदान  लेबल  आदि  की  आयात  सीमा  को  मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस
 योजना  के  साथ-साथ  मात्रा  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के  जरिए  शुल्क  मुक्त  कच्चे  माल  को  सुकर
 उदार  विनिमय  दर  प्रबंध  पद्धति  शुरू  करना  इसके  अतिरिक्त  तिरुपुर  में  अपेरेल  प्रशिक्षण  तथा  डिजाइन
 केन्द्र  की  स्थापना  के  अलावा  विशेषज्ञता  प्राप्त  निटवीयर  प्रतिनिधिमंडल  भेजने  आदि  जैसे  उपाय  भी  किए  गए

 पारादीप  पत्तन  में  नये  कारगो/मशीनीकृते  कोयला-बर्थों  का  निर्माण

 2601.  श्री  के०  प्रधानीः
 श्री  लोकनाथ  चोधरीः

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पारादीप  पत्तन  में  एक  बहुददेशीय  कारगो  बर्थ  तथा  मशीनीकृत  कोयला  बर्थ
 का  निर्माण  करने  के  लिये  24.94  करोड़  रुपये  और  511.25  करोड़  रुपये  के  पूंजी  निवेश  के  संबंध  में  कोई
 निर्णय  ले  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  और  26.36

 करोड़  रुਂ  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  बहु-प्रयोजनीय  कार्गो  बर्थ  के  निर्माण  तथा  559.89  करोड़  रुਂ  की

 अनुमानित  लागत  पर  यांत्रिकृत  कोयला  बर्थों  के  निर्माण  के  लिए  पारादीप  पत्तन  के  प्रस्तावों  के  संबंध  में  सरकार

 द्वारा  अभी  निर्णय  लिया  जाना

 पंजाब  से  रूई  का  निर्यात

 2602.  श्री  कमल  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  रूई  की  गांठों  के  निर्यात  हेतु  पंजाब  सरकार  से  कोई  निवेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 राज्य  को  कितनी  रूई  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  जी  हां

 पंजाब  मार्कफेड  ने  मध्यम  रेशे  की  कपास  की  लाख  गांठों  के  निर्यात  कोटे  का  अनुरोध  किया

 चालू  कपास  मौसम  के  दौरान  पंजाब  मार्कफेड  को  कपास  का  कोई  निर्यात  कोटा  आबंटित  नहीं  किया
 गया  है

 मद्रास  पत्तन  से  क्रेनों  को  हटाना

 2603.  श्री  पांडुरंग  पुंडलिक  फुंडकरः  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मद्रास  पत्तन  पर  साधारण  क्रेनों  के  स्थान  पर  मैनेट्रि  क्रेनें  लगाने  का

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 नई  क्रेनों  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  से

 34.50  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  वाली  ऐसी  तीन  क्रेनों  की खरीद  का  सुझाव  दिया  गया  अभी  तक

 इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 हस्तशिल्प  हेतु  नई  योजनाएं

 2604.  श्री  संदीपान  भगवान  धोरातः  कया  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बरेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  हस्तशिल्प  के  पुर्नवीकरण  के  लिये  कुछ  नई  योजनाएं  आरंभ  की  हैं  जैसा  कि  16

 1992  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  और  इकोनामिक  टाइम्स  दिनांक

 16  1992  में  प्रकाशित  समाचार  रिपोर्ट  का  अभिप्राय  दिल्ली  प्रशासन  की  योजनाओं  से  हस्तशिल्प  राज्य

 का  विषय  होने  के  नाते  विभिन्न  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  विभिन्न  योजनाएं  संबंधित

 राज्य  सरकारों  /  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  के  क्षेत्राधिकार  में  आती  तथापि  विकास  आयुक्त
 के  माध्यम  से  चलाई  जा  रही  बस्त्र  मंत्रालय  की  योजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 चालू  और  नई  योजनाओं  की  घिशट्िताएं  और  मुख्य-मुख्य  बातें

 क्रमांक  योजना  का  नाम  उद्देश्य

 1.  विपणन  विकास  सहायता  हस्तशिल्प  के  विपणन  में  लगे  संगठनों  को  एक  मुश्त  सहायता  के
 रूप  में  सहायता  देने  की  संशोधित  योजना  /  राज्य  हस्तशिल्प  विकास
 निगम  /  शीर्ष  समितियां  ऐच्छिक  |

 .  विशेषकर  शिल्प  संकेन्द्रित  क्षेत्रों  मे ंशिल्पकारों  को  विपणन  एवं  अन्य 2.  विपणन  एवं  सेवा  विस्तार
 केद्र  और  अन्य  विपणन  प्रदान
 कार्यक्रम

 2.  कच्चा  माल  और  डिजाइन  विकास  में  सहायता  देना

 3.  शिल्प  विकास  केन्र  1.  सामान्य  सुविधा  केद्रों  ओर  कच्चा  माल  डिपों  की  पूर्व  योजना  की  एक
 संशोधित  संयुक्त

 2.  अभिनज्ञात  शिल्प  पाकेटों  में  शिल्प  विकास  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  में
 केद्रीय  राज्य  हस्तशिल्प  निगमों  और  अन्य  संगठनों  को  सहायता

 .  शिल्पकारों  को  बाजार  संबंधी  और  सामाजिक  सेवाएं  प्रदान

 4.  डिजाइन  एवं  तकनीकी  विकास  1.  डिजाइन  विकास--विपणन  योग्य  बनाने  के  लिए  परम्परागत  शैली  का
 पता  लगाना  और  नई  डिजाइनों  का  नवीकरण  करके  दोनों  द्वारा  शिल्पकारों
 को  सहायता  के  लिए  एक  संशोधित

 .  उत्पादों  को  विकसित  करने  किस्म  का  तैयार  करने  के  लिए
 तकनीकी  परामर्शदाताओं  को  नियुक्त  करने  के  लिए

 निगमों  /  शीर्ष  /  समितियों  /  ऐच्छिक  संगठनों  को  सहायता

 हस्तशिल्प  एवं  1.  परम्परागत  शिल्पों  का  संरक्षण  एवं  प्रलेखन
 .  उपरोक्त  शिल्पों  में  जागरूकता  का  प्रसार

 3.  लुप्त  प्राय  शिल्पों  को  पुनर्जीबित

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  शिल्पकारों  क ेलाभ  के  लिए  कुशलता  और  कच्चे  माल
 हथकरणा  निगम  के  रूप  में  विशाल  साधनों  को  काम  में

 2.  केन्रीय  बिन्दु  के  रूप  में  कार्य  करना  और  कारीगरों  एवं  शिल्पकारों  को
 आवश्यक  तकनीकी  सहायता  प्रदान

 7  सर्वेक्षण  एवं  अध्ययन  हस्तशिल्प  में  आंकड़ा  आधार  बनाने  के  लिए  शिल्प  विशिष्ट  और  क्षेत्र
 विशिष्ट  सर्वेक्षण

 8.  प्रदर्शी  एवं  प्रचार  ।.  हस्तशिल्प  के  विपणन/विकास  में  लगे  संगठनों  सहकारी
 शीर्ष  को  प्रदर्शी  आयोजित  करने  में  सहायता

 हा

 हज

 1

 |

 ।
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 क्रमांक  योजना  का  नाम

 11.

 13.

 24  1992

 उद्देश्य

 2.  कैटलाग  आदि  सहित  बाजार  संबंधी  प्रचार  अभियान

 सामाजिक  सुरक्षा  और  अन्य
 पुरस्कार  और  पेंशन  योजना

 केन्रीय /  राज्य  निगमों  और
 शीर्ष  समितियों  में  इक्विटी  भागीदारी

 सामान्य  सुविधा  केन्द्र

 नई  योजनाओं

 केद्रीय  कुटीर  उद्योग  निगम
 द्वारा  भवन  का  अधिग्रहण

 हस्तशिल्प  भवन  का  निर्माण

 लुप्त  प्रायः  शिल्पों  को
 पुर्नजीबित  करने  के  लिए
 विशेष  कार्यक्रम

 आयोग  के  अनुमोदन
 की  प्रतीक्षा

 चलाना  और  इसे  चलाने  में  संगठनों  की  सहायता

 हस्तशिल्प  के  निर्यातों  का  संवर्धन

 1.  उच्च  कुशलता  को  विकसित  करना  और  अधिक  मांग  बाले
 अभिमुख  शिल्पों  और  लुप्त  प्राय  शिल्पों  दोनों  में  प्रशिक्षण

 .  रोजगार  सुअवबसरों  को के

 1.  शिल्पकारों  को  उनकी  श्रेष्ठठ  को  मान्यता  प्रदान  करने  और
 दद्धावस्था /  दुर्बल  अवस्था  में  अनुबर्तों  वित्तीय  सुरक्षा  दोनों  के  रूप  में
 शिल्पकारों  की  सुरक्षा/विश्वास  को

 2.  शिल्पकारिता  में  उत्कृष्टता  को  मान्यता  देने  के  लिए  शिल्पकारों  को  राष्ट्रीय
 पुरस्कार

 हस्तशिल्प  के  विपणन  में  लगे  संगठनों  के  इक्विटो  आधार  को  मजबूत
 बनाना  ।

 यह  योजना  केकल  विभाग  द्वारा  सीधे  चलाए  जा  रहे  सामान्य  सुविधा  केद्रों
 और  उचित  दर  पर  कच्चा  माल  प्राप्त  करने  और  खरीदने /  तैयार  करने  के
 लिए  सविधाएं  प्राप्त  करने  में  शिल्पकारों  को  सहायता  देने  से  संबंधित
 सामान्य  सुविधा  केद्रों  और  कच्चा  माल  डिपों  के  लिए  सहायता  को  शिल्प
 विकास  केन्द्र  योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 राज्य  व्यापार  निगम  से  भवन  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  केद्धीय  कुटीर
 उद्योग  निगम  को  निधि  प्रदान

 ऐसे  राज्यों  शासित  प्रदेशों  की  बिक्री  दुकानों  जिनका  दिल्ली  में  कोई
 एम्पोरियम  नहीं  समायोजित  करने  के  लिए  बाबा  खड़क  सिंह  मार्ग  पर
 हस्तशिल्प  भवन  के  निर्माण  के  लिए  निधि  का  उपयोग

 डिजाइन  प्रदर्शनी  आदि  जैसे  विभिन्न  उपायों  के  माध्यम  से
 लुप्त  प्रायः  शिल्पों  का  पता  लगाने  सर्वेक्षण  करने  और  पुनर्जीबित  करने  के
 लिए  विशेष  कार्यक्रम
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 संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  हथकरघों  पर  आयात  शुल्क  लगाना

 2605.  श्री  जार्ज  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  विचार  भारतीय  हथकरथघों  पर  आयात  शुल्क  लगाने  का  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  और  एक  विवरण-पत्र  संलग्न

 विवरण

 विकासशील  देशों  के  संबंध  में  अधिमानी  टैरिफ  की  अमरीकी  जी  एस  पी  योजना  के  उपबश्धों  के अधीन  यदि
 अमरीका  जी  एस  पी  के  तहत  किसी  लाभभोगी  देश  से  किसी  खास  उत्पाद  का  आयात  करता  है  और  वह  आयात
 किसी  कैलेच्डर  वर्ष  विशेष  में  उस  मद  के  कुल  आयात  के  50  प्रतिशत  से  अधिक  होता  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  बह
 मद  बाद  के  वर्ष  में  जी  एस  पी  लाभों  के  लिए  पात्र  नहीं  यदि  किसी  देश  से  आयात  निर्धारित

 न्यूनतम  स्तर  प्रति  वर्ष  संशोधन  होता  रहता  से  कम  होता  है  तो  अमरीकी  राष्ट्रपति  को  स्वविवेक  से

 छूट  देने  का  अधिकार  इस  स्वविवेक  का  इस्तेमाल  भारतीय  हथकरघा  के  पक्ष  में  अमरीका  के  उस  निर्णय  में
 नहीं  किया  गया  जिसकी  घोषणा  दिनांक  29  1992  को  की  गई  और  जो  दिनांक  19  1992  से
 प्रभावी  इसके  प्रभावित  उत्पादों  का  जब  भारत  से  आयात  होगा  तब  वे  शुल्क  मुक्त  व्यवहार
 के  पात्र  नहीं  इन  उत्पादों  पर  छह  प्रतिशत  की  दर  से  परम  मित्र  राष्ट्र  टैरिफ  इसी  निर्णय  द्वारा
 अमरीका  ने  टैरिफ  अनुसूची  की  सुमेलित  प्रणाली  के  अध्याय  28--38  में  विहित  रसायनों  और  भेषजों  आदि  के
 भारतीय  निर्यात  पर  भी  जी  एस  पी  रियायतें  देना  बंद  कर  दिया

 यह  निर्णय  अमरीका  के  उस  घोषित  इरादे  से  जुड़े  हैं  जिसमें  भारत  की  एकस्व  प्रणाली  में  नीतिगत
 संशोधन  किए  जाने  की  अपेक्षा  की  गई  सरकार  ने  अमरीकी  प्राधिकारियों  को इस  आशय  की  सूचना  दे  दी  है
 कि  अमरीका  द्वारा  की  गई  उक्त  कार्रवाई  असामयिक  और  अवांछित  इस  पर  अमरीका  की  यह
 प्रतिक्रिया  रही  कि  यदि  भारत-एकस्व-संरक्षण  के  विषय  पर  अमरीका  की  चिन्ताओं  पर  ध्यान  देता  है  तो  उक्त

 कार्यवाही  रद्द  की  जा  सकती

 दिल्‍ली  के  न्यायालयों  में  बिवाह  संबंधी  लम्बित  पड़े  मामले

 2606.  श्री  हरिन  क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 दिल्‍ली  की  निचली  अदालतों  /  उच्च  न्यायालय  में  अदालत  /  न्यायालय-वार  विवाह  संबंधी  कितने

 मामले  पांच  वर्षों  से  लेकर  दस  वर्ष  पहले  की  अवधि  से  लम्बित  पड़े  और

 सरकार  इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंसराज  और

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 अफीम  का  उत्पादन  ॥

 2607.  श्रीमती  वसुंधरा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  और  अन्य  राज्यों  में  हुए  अफीम  के  उत्पादन
 का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अफीम  की  खेती  और  अधिक  क्षेत्र  में  करने  का  है

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  में  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  विशेष  रूप  से  राजस्थान  में  अफीम  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या

 लक्ष्य  - रखा  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  पोस्त  उगाने  वाले  तीन  अर्थात्‌
 मधय  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  फार्मास्युटिकल  और  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  में
 से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौगन  अफीम  का  उत्पादन  इस  प्रकार

 (907  संसक्ति  वाली  अफीम  किशग्ग्राਂ

 1989-90  1990-91  1991-92

 मध्य  प्रदेश  225467  201147  234498
 गजस्थान  156431  129474  161074
 उत्तर  प्रदेश  55187  61624  72922

 जोड़  437085  392245  468494

 इस  समय  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 प्याज  और  लहसुन  का  निर्यात

 2608.  श्री  भीम  सिंह  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 प्याज  और  लहसुन  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किए  जाते

 पिछले  दो  वर्षों  के  उपर्युक्त  उत्पादों  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की

 इन  उंत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 किया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  प्याज  तथा  लहसुन  का  निर्यात
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 संयुक्त  अरब  सठदी

 संयुक्त  राज्य  जर्मनी  इत्यादि  को  किया  जाता

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्याज  तथा  लहसुन  के  निर्यात  से  अर्जित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  नीचे  दर्शायी

 गई  है  -

 रुपये

 1990-91*  1991-92**
 प्याज  और  लहसुन  9286*  19000**

 *  वाणिज्यिक  जानकारी  और  सांख्यिकी
 **  निर्याककों  के  विवरण  पर  आधारित

 प्याज  की  पहचान  अच्छी  निर्यात  संभावना  वाली  श्रस्ट  मद  के  रूप  में  की  गई  है  तथा  गुणवत्ता  और
 पैकेजिंग  में  सुधार  पर  विशेष  बल  दिया  गया

 राज्यों  द्वारा  ओवरड्ाफ्ट

 2609.  श्री  ललित  उरांवः  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 किन-किन  राज्यों  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  अपने  खातों  से  1988-89,  1989-90,  1990-91  और
 1991-92  के  दौरान  जमा  राशि  से  अधिक  घन  निकाला  और  प्रत्येक  राज्य  ने  ओवरड्राफ्ट  के  रूप  में
 कितना-कितना  धन

 उक्त  धनराशि  में  से  वर्षवार  कितनी  धनराशि  का  समायोजन  किया  गया  है  और  कितनी  धनराशि  बिना
 समायोजन  के  ही  रह  गई  और

 सरकार  ने  राज्यों  द्वारा  ओवरड्राफ्ट  लेने  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  से  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता

 विवरण

 वित्त  वर्ष  1988-89,  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  विभिन्न  अवसरों  पर  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  के  पास  अपने  खातों  में  ओवरड्राफ्ट  में  रहे  राज्य  सरकारों  के  नाम  तथा  ओवरड्राफ्ट  की  अधिकतम

 राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 रु०

 रण्ज्य  हु  en  रा  1990-09  1991-92

 1.  आंध्र  प्रदेश  गगजििशिलिण  ...  _/  न
 2.  अरुणायल  प्रदेश  7.92  2.04  15.43  5.48

 3.  असम  56.07  187.55  149.31  60.89
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 ण्ज्य  1988-89  1989-90  1990-91  1991-92

 4...  बिहार  =  31.20  148.56  237.28

 5.  गोवा  ८  -  न्‍-+

 6...  गुजरात  138.85  ३6.37  26.71  154.25
 7.  हरियाणा  14.73  2.77  12.56  0.64
 8...  हिमाचल  प्रदेश  4.82  38.13  74.98  49.71
 9...  कर्नाटक  68.30  49.99  15.94  न

 10.  केरल  83.54  45.38  78.77  156.76
 11...  मध्य  प्रदेश  39.52  177.22  95.54  212.68
 12...  महाराष्ट्र  न+  +-

 जप
 13...  मणिपुर  न  10.94  13.36  18.53
 14.  मेघालय  न  _  _
 15.  मिजोरम  19.60  19.58  4.14  19.79
 16.  नागालैंड  18.43  30.51  ३6.05
 17.  उड़ीसा  52.51  59.54  49.62  113.18
 18...  पंजाब  86.34
 9.  राजस्थान  77.81  89.52  21.16  40.66
 20.  तमिलनाडु  29.65  70.02  143.47  234.33
 21.  त्रिपुरा  10.21  10.73  11.28  19.31
 22.  उत्तर  प्रदेश  _  64.00  223.85  347.95
 23...  पश्चिम  बंगाल  ज-+  5.33  259.00

 ऊपर  पैरा  में  बताई  गई  राज्य  सरकारों  में  से  हिमाचल  प्रदेश  और  नागालैंड  की  राज्य  सरकारों
 को  छोड़कर  अन्य  सभी  के  ओवरड्राफ्ट  विनियमन  स्कीम  में  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर  पूरे  कर

 दिए  गए  हिमाचल  प्रदेश  और  नागालैंड  सरकारों  के  संबंध  में  आठवें  लगातार  कार्य  दिवस  को  शेष

 ओवरड्ाफ्ट  की  राशि  नीचे  दिए  गए  अनुसार

 1.  हिमाचल  प्रदेश  :  13.43  करोड़  रुपए  (19.7.1989

 2.  नागालैंड  :  15.40  करोड़  रुपए  (28.3.1990

 ओवरड्राफ्ट  विनियमन  स्कीम  के  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास
 उसके  खाते  में  लगातार  सात  कार्य  दिवसों  स ेअधिक  समय  तक  ओवरड्राफ्ट  में  रहने  की  इजाजत  नहीं  यदि
 किसी  राज्य  सरकार  के  खाते  में  सात  लगातार  कार्य  दिवसों  स ेअधिक  समय  तक  ओवरड्राप्ट  बना  रहता  है  तो
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  उस  राज्य  सरकार  की  ओर  से  भुगतान  करना  बंद  कर  यह  स्कीम  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 के  साथ  लेन-देन  करने  वाली  सभी  राज्य  सरकारों  के  मामले  में  समान  रूप  से  तथा  बिना  किसी  अपवाद  के  लागू
 की  जा  रही
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 आयकर  विभाग  द्वारा  दिल्‍ली  में  सम्पत्ति  का  अधिग्रहण

 2610.  श्री  राम  नरेश  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के दौगसन  आयकर  1961  के  अध्याय  XX-7  के
 उपबंधों  के  अधीन  दिल्ली  में  कितनी  अचल  सम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  किया  गया  तथा  उनका  मूल्य  कितना

 इन  सम्पत्तियों  की  बिक्री  से  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  और

 उन  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  संबंध  में  उच्च-न्यायालयों  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  पें

 मुकदमें  /  याचिकाएं  लम्बित  होने  के  कारण  अधिग्रहण  प्रक्रिया  पूरी  नहीं  हो  पाई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  पिछले  तीन  वित्त  वर्षों  के  दौरन  आयकर
 1961  के  अध्याय  XX-7  के  अधीन  खरीदी  गई  अचल  सम्पत्तियों  की  संख्या  तथा  उनका  मूल्य

 निम्नानुसार  *:—

 वित्त  वर्ष  संख्या  मूल्य

 1989-90  16  6,17,28,750  रुपये

 1990-91  12  5,79,20,000  रुपये

 1991-92  10  7,18,35,600  रुपये

 पिछले  तीन  वित्त  वर्षों  के दौरान  आयकर  1961  के  अध्याय  XX-7  के  अधीन  दिल्ली
 में  खरीदी  गई  अचल  सम्पत्तियों  की  बिक्री  से  वसूल  हुई  धनराशि  निम्नानुसार

 वित्त  वर्ष  वसूल  की  गई  राशि

 1989-90  5,65,87,000  रु०

 1990-91  1,30,00111

 1991-92  7,64,65,000  रु०

 ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  जिनमें  पिछले  तीन  वित्त  वर्षों  के  दौरान

 दिल्ली  में  की  गई  खरीददारी  के  संबंध  में  उच्च  न्यायालय  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  में  मुकदमों  के  अनिर्णीत  पड़े
 रहने  के  कारण  क्रय-आदेश  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका

 है

 ।
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 विवरण

 वित्त  वर्ष  1989-90  के  दौरान  की  गई  खारीददारी

 सम्पत्तियों  की  संख्या  क्रय-आदेश  प्रत्यक्ष-प्रतिफल  जिसमें

 से०  की  तारीख  की  राशि  मुकदमा  अनिर्णीति
 पड़ा  हुआ  है

 त  2  3  4  5

 1...  3/3,  रानी  झांसी  171-7-89  70  लाख  रु०  दिल्ली  उच्च  न्यायालय

 2...  फूलैट  संख्या  756,  27-11-89  20  लाख  रु०  दिल्ली
 एशियन  गेम्स  उच्च  न्यायालय
 नई  दिल्ली

 3...  न्यू  फ्रेंड्स  14-12-89  40  लाख  रु  दिल्ली
 नई  दिल्ली  उच्  न्यायालय

 4...  ओखला  इण्डस्ट्रियल  19-1-90  23  लाख  रु  दिल्ली
 उच्च  न्यायालय

 नई  दिल्‍ली

 वित्त  वर्ष  1990-91  के  दौरान  की  गई  खारीददारी

 1  2  3  4  5

 1...  3/90,  कनॉट  20-4-90  24  लाख  रु०  दिल्ली
 नई  दिल्‍ली

 |
 उच्च  न्यायालय

 2  111,  गोल्फ  25-5-90  1.15  करोड़  रु  उच्चतम  न्यायालय
 नई  दिल्ली

 3  कैलाश  25-5-90  30  लाख  रु०  दिल्ली
 नई  दिल्ली  के  प्रथम  तल  पर  उच्च  न्यायालय
 स्थित  सम्पत्ति

 4.  701,  सहयोग  बिल्डिंग  31-11-90  14.70  लाख  रु०  दिल्ली
 नई  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 5.  6,  जत्तर  मन्तर  20-12-90  11  लाख  रु०  दिल्ली
 तल  पर  स्थित  फूलैट  उच्च  न्यायालय

 का  वर्ग
 6...  नारायणा  इष्डस्ट्रियल  4-2-9170  70  लाख  रु०  दिल्ली

 नई  दिल्ली  उच्च  न्यायालय
 7.  17-1-9  75  लाख  रुण  दिल्ली

 नई  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय
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 वित्त  वर्ष  1991-92  के  दौरान  की  गई  खरीददारी

 त  2  3  4

 1  25,  क्रेंडस  कालोनी  18-4-91  1,61,75,600  रू
 नई  दिल्ली

 2...  फूलैट  ने  2,  नीलगिरि  22-8-91  29,00,000  %

 9,  कराखम्या  जमा  अन्य  प्रभार
 नई  दिल्‍ली

 3...  6,  अलीपुर  30-12-9  1,80,00,000  रु
 सिक्लि
 नई  दिल्‍ली

 92  में  अर्जित  राजस्व

 दिल्ली
 उच्च  न्यायालय

 दिल्ली
 उच्च  न्यायालय

 2611.  श्री  एनण्जे०  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारत  व्यापार  संवर्धन  संगठन  द्वारा  प्रगति  नई  दिल्ली  में  1992  में  आयोजित  की  गई
 92”  द्वितीय  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सामान  प्रदर्शनी  में  खुदरा  बिक्री  से  कितनी  धनराशि  प्राप्त

 हुई  और

 इस  बिक्री  से  सरकार  ने  कितना  राजस्व  अर्जित

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  92  के  भाग  लेने  वालों  की

 रिपोर्ट  के  अनुसार  कुल  बिक्री  24.71  लाख  २०  की

 92  में  भाग  लेने  वालों  द्वारा  की  गई  बिक्री  से  भारत  व्यापार  संवर्धन  संगठन  ने  कोई
 राजस्व  अर्जित  नहीं  तथापि  आई  टी  पी  ओ  को  स्थल  किराया  के  रूप  में  अनुमानतः  11.20  लाख  रुपये

 का  शुद्ध  राजसव  प्राप्त
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 रुई  का  लाभकारी  मूल्य

 2612.  श्री  माणिकराव  होडल्या

 श्री

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  राज्यवार  रुई  का  कुल  कितना  उत्पादन

 चालू  वर्ष  के  दौरान  रुई  का  पिछला  बकाया  स्टाक  कितना  है  और  यह  स्टाक  स्वदेशी  भाग  की  तुलना
 से  कितना  अधिक

 किन  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  आवश्यकता  से  अधिक  रुई  का  निर्यात  किया  जायेगा  और  यह  निर्यात
 किन-किन  देशों  को  किया

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  रुई  का  मूल्य  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कम  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  रुई  का  निर्यात  किया

 क्या  किसानों  को  चालू  वर्ष  के  समर्थन  मूल्य  की  तुलना  में  कम  मूल्य  मिल  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  किसानों  को  रई  का
 लाभकारी  मूल्य  मिल

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  एक  विवरण  संलग्न

 कपास  सलाहकार  बोर्ड  ने  14-2-1992  को  हुई  अपनी  बैठक  में  यह  अनुमान  लगाया  था  कि  घरेलू
 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  पश्चात  31-8-1992  की  स्थिति  अनुसार  बकाया  स्थक  संभवतः  20.39  लाख
 गांठ  होने  का  अनुमान

 सरकार  ने  चालू  मोसम  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  बंगला  देशी  कपास  की  एक  लाख  गांठें  रिलीज  की

 हैं  जो  कि  सभी  निर्यातकों  के  लिए  खुली  हैं  तथा  निर्षात  के  लिए  कोई  देश-वार  प्रतिबंध  नहीं  लगया  गया

 इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  द्विपक्षीय  करारों  के  परिप्रेक्ष्य  में  बंगला  देश  और  श्रीलंका  जैसे  कुछ  हमारे

 पड़ोसी  देशों  की  30  हजार  गांठों  तक  की  कपास  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  भारतीय  कपास  निगम
 को  भी  अनुमति  दी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 चालू  कपास  मोसम  के  दौरान  17-7-1992  की  स्थिति  अनुसार  कपास  की  0.44  लाख  गांठों  का
 निर्यात  किया  गया  इससे  पहले  के  मौसम  के  दौरान  कपास  की  11.90  लाख  गांठों  का  निर्यात  किया  गया

 जी

 प्रश्न  नहीं
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 विवरण

 वर्ष  1989-90  से  1991-92  के  कपास  मौसम  के  दौरान  कपास  सलाहकार  बोडई  द्वारा  लगाए  गए
 अनुमान  के  अनुसार  कपास  का  राज्य-बार  उत्पादन

 राज्य  का  नाम  उत्पादन  लाख  गांठ  में  --  प्रत्येक  गांठ  170  कि०ग्रा०  की

 1989-90  1990-91  1991-92

 पंजाब  25.44  17.25  25.50
 हरियाणा  13.88  11.50  13.50
 राजस्थान  10.67  9.50  18.50

 गुजरात  17.30  15.00  14.00

 महाराष्ट्र  20.17  15.00  11.00
 मध्य  प्रदेश  13.40  16.00  7.50
 आंध्र  प्रदेश  15.44  18.75  18.50
 कर्नाटक  10.20  8.00  8.50

 तमिलनाडु  6.25  5.00  6.00

 अन्य  0.75  1.00  1.00

 कुल  133.50  117.00  116.00

 *कपास  सलाहकार  बोर्ड  की  दिनांक  14-2-92  की  बैठक  के  अनुसार

 महाराष्ट्र  में  सैनिक  स्कूल  खोलना

 2613.  श्री  राम  नाईकः  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  में  सिन्धुदुर्ग  टोंडावली  में  एक  सैनिक  स्कूल  खोलने  का

 यदि  तो  इसके  लिए  कितना  क्षेत्रफल  भूमि  अधिग्रहीत  करने  का  विचार  है  तथा  यह  किन  खोतों  से

 ली  और

 इस  स्कूल  को  शुरू  करने  का  समयबद्ध  कार्यक्रम  क्‍या

 रक्षा  मंत्री  शरद  से  सैनिक  स्कूल  की  स्थापना  राज्य  सरकार  /  संघशासित

 प्रशासन  के  विशेष  अनुरोध  पर  की  जाती  क्योंकि  इस  पर  आने  वाले  समग्र  पूंजीगत  व्यय  और  अनुवर्ती  व्यय

 का  अधिकांश  भाग  इन्हीं  सरकारों  द्वारा  वहन  किया  जाता  महाराष्ट्र  के  सिय्युदुर्ग  जिले  में  टॉडाबली  में  एक  नया

 सैनिक  स्कूल  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
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 विजयवाड़ा  /  विशाखाफ्टनम  /  तिरुपति  में  आंध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीठ  की  स्थापना

 2614.  श्री  दत्तात्रेय
 श्री  शोभनाद्रीक्वर  राव  वाडूटे

 क्या  न्याय  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्री  तह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  आंष्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  समुद्र  तटवर्ती  जिलों  के  लिये  विजयवाड़ा  अथवा
 विशाखापटनम  में  तथा  दूसरी  न्‍्यायपीठ  रायलसीमा  क्षेत्र  के  लिये  कुड्डापाह  अथवा  तिरुपति  में  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 देश  में  उन  उच्च  न्यायालय  यायपीठों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  राज्यों  की  राजधानियों  की  अतिरिक्त  अन्य
 स्थानों  पर  स्थित

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  केਂ  विजय  भास्कर  जी

 प्रश्न  ही  नहीं

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  राज्य  में  किसी  भी  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीठ  स्थापित  करने  के  आंध्र
 प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  के  परामर्श  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 क्र  सं*  राज्य  का  नाम  उच्च  न्यायालय  का  नाम  वह  स्थान  जहां
 न्यायपीठें  कार्य  कर
 रहो  हैं

 1  मध्य  प्रदेश  मध्य  प्रदेश  ग्वालियर
 इन्दौर

 2...  महाराष्ट्र  मुंबई  नागपुर
 औरंगाबाद

 3  बिहार  घटना  रशंयी
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 खाड़ी  देशों  के  साथ  व्यापार

 2615.  श्री  सुशील  चन्द्र  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  खाड़ी  देशों  के  साथ  कितना  व्यापार

 खाड़ी  के  सभी  देशों  के  साथ  व्यापार  संबंध  स्थापित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  उठाये
 जाने  का  विचार  और

 इन  देशों  को  निर्यात  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाड़ी
 देशों  से  किए  गए  व्यापार  की  मात्रा  निम्नलिखित

 :  करोड़  रुपयों

 1989-90  1990-91  1991-92

 6,552.34  7,885.25  12,003.37

 और  इन  देशों  को  निर्यात  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  प्रस्तावित  प्रयासों  में  शामिल

 संयुक्त  संयुक्त  व्यापार  समितियों  के  मंच  पर  सरकार  से  सरकार  के  साथ  द्विपक्षीय
 व्यापार  प्रतिनिधिमंडलों  का  भारत  की  क्षमताओं  का  प्रचार  करने  के  लिए  भारत  और  बिदेशों  में
 प्रदर्शनियों  व्यापार  मेलों  में  प्रति  व्यापार  प्रबंध  और  चुनिंदा  देशों  को ऋण  की  कुछ  चुनिंदा  व्यवस्था

 आदि  ।

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  का  सन  लाइफਂ  के  साथ  सहयोग

 2616.  श्री  गुरुदास  कामतः  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  सन  लाइफਂ  के  साथ  कोई  सहयोग  करार  किया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  यूनाइटेड  किंगडम  में  जीवन  बीमा  और  पेंशन  पालिसियों  का  कारोबार

 करने  के  लिए  यूनाइटेड  किंगडम  की  सनलाइफ  एश्योरेंस  सोसाइटी  पी"एल-्सीਂ  के  साथ  करार  निष्पन्न  किए
 जारी  की  गई  पालिसियों  का  पुनर्बीमा  सनलाइफ  द्वारा  किया  जायेगा  जो  आवश्यक  प्रशासनिक  व  तकनीकी

 सहायता  प्रदान  इससे  संबंधित  प्रचालन  कार्य  11  1992  से  आरंभ  हो  गए
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 असम-अगरतला  मार्ग

 2617.  श्री  सैफुद्दीन  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  असम-अगरतला  मार्ग  लगभग  हर  वर्ष  अगरतला  के  पास  टूट  जाता

 क्‍या  इस  मार्ग  पर  अर्ध  स्थाई  लकड़ी  तथा  बेली  पुलों  के  स्थान  पर  आरण्सी“्सीਂ  के  पुल  बना  जा  रहे
 और

 यदि  तो  इस  सड़क  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  का  संभावना

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  भारी  वर्षा  के  दौरन  असम-अगरतला  रोड
 का  कुछ  मुख्यतः  अगरतला  के  समीप  का  क्षेत्र  बह  जाता  लेकिन  प्रति  वर्ष  ऐसी  स्थिति  नहीं

 और  लकड़ी  के  पक्के  पुलों  और  बेली  पुलों  के  स्थान  पर  धीरे-धीरे  आरण्सीग्सीਂ  पुल
 बनाने  का  काम  1994-95  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  बशरतें  इसके  लिए  धन  उपलब्ध  होता

 जापान  को  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 2618.  श्री  लोकनाथ  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  जापान  को  निर्यात  किए  गए  लौह  अयस्क  की  कुछ  मात्रा  उसकी  खराब  गुणवत्ता  के  कारण  उस
 देश  द्वारा  स्वीकार  नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  जापान  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  लौह  अयस्क  लेने  से  मना  कर  दिया  गया  था  और  इससे
 एम०एमण्टीग्सी०  को  कितना  घाटा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  जी

 प्रश्न  नहीं

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 2619.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विश्व  बैंक  द्वारा  ।  1991  और  1  1992  तक  भारत  की  कितनी  परियोजनाओं  को
 अथवा  आंशिक  रूप  से  वित्त  पोषित  किया  गया

 इन  परियोजनाओं  उनके  उद्देश्य  और  अनुमानित  इसके  शुरू  होने  के
 इसके  पूर्ण  होने  के  अनुमानित  वर्ष  तथा  3  1992  तक  हुए  वास्तविक  व्यय  संक्षिप्त  ब्यौरा

 क्या

 ।  1992  तक  विश्व  बैंक  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और  इस  तिथि  तक  सहायता
 राशि  का  कितना  उपयोग  किया  और

 सहायता  राशि  का  पूरा  उपयोग  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  विश्व  बैंक  की  सहायता  से
 कार्यान्वित  परियोजनाओं  का  उपयोग  अर्थव्यवस्था  के  अनेक  क्षेत्रों  जैसे  संरचात्मक

 शहरी  विकास  और  सामाजिक  क्षेत्रों  में  किया  जाता  वर्ष  1990-91  तक  ऐसी  सभी
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 परियोजनाओं  के  लिए  परियोजना-वार  ब्यौरे  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  विदेशी  सहायता  पुस्तिका  में  दिए  गए
 उक्त  पुस्तिका  की  एक  प्रतिलिपि  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  1  1991  से  1992
 के  बीच  कार्यान्वयन  के  लिए  ली  गई  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  संलम्म  विवरण  में  दिए  गए

 1  1992  को  वचनबद्ध  विश्व  बैंक  वित्तीय  सहायता  की  मात्रा  36,7530  लाख  अमेरिकी  डालर
 के  बराबर  थी  और  उस  तारीख  तक  इस्तेमाल  की  गई  सहायता  25,6370  लाख  अमेरिकी  डालर  के  बराबर

 सहायता  बातचीत  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  सहायता  वचनबद्धता  परियोजनाओं  के  आधार  पर  होती  है
 जिसकी  सामान्य  समयावधि  5  से  8  वर्ष  होती  जहां  पर  भी  आवश्यक  समझा  जाता  वचनबद्ध  सहायता  के

 पूरे  इस्तेमाल  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  संशोधनात्मक  उपाय  किए  जाते

 कर  वसूली

 2620.  श्री  हरीश  नारायण  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  देश  में  धन-कर  तथा  उपहार  कर  के  रूप  में  राज्यवार  और  संघ
 राज्य  क्षेत्र-वार  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उन  पचास  करदाताओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  उक्त  करों  में  से  प्रत्येक  कर  के
 अंतर्गत  सबसे  अधिक  राशि  अदा  की  है  तथा  प्रत्येक  करदाता  ने  कितनी-कितनी  राशि  अदा  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राज्य  शासित
 राज्य-वार  आयकर  निगम  कर  भी  शामिल  धनकर  तथा  दानकर  की  वसूली  के  बारे  में

 संलग्न

 चोटी  के  20  आयकरदाताओं  तथा  धनकरदाताओं  के  बारे  में  उनके  कर-निर्धारण  वर्ष

 1990-91  की  विवरणीगत  आय/धन  के  संलग्न  तथा  विवरण-वत  में  दी  गई  इन
 शीर्षस्थ  20  आयकर  तथा  धनकरदाताओं  के  बारे  में  इस  सूचना  जिसे  प्रत्येक  वर्ष  समेकित  किया  जाता

 समेकित  करने  में  काफी  समय  लगता  क्योंकि  इस  सूचना  को  समूचे  देश  में  फैले  हुए  आयकर  विभाग  के

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  एकत्रित  किया  जाना  अपेक्षित  होता  वित्त  वर्ष  1991-92  के  लिए  चोटी  के  50

 घनकर  तथा  दानकरदाताओं  के  बारे  में  इस  प्रकार  की  सूचना  को  इस  स्तर  पर  एकत्र  करने  तथा  उसे  समेकित

 करने  में  काफी  प्रयास  करने  जोकि  प्राप्तव्य  उद्देश्यों  के  अनुरूप  नहीं
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 वित्त  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राज्य  /  संघ  शासित  राज्य-वार  आयकर  निगम  कर  भी

 शामिल  धनकर  तथा  दानकर  की  वसूली

 क्रम  संਂ  राज्य

 1.  आमख्र  प्रदेश
 2.  अरुणाचल  प्रदेश
 3.  असम
 4.  बिहार
 5.  गोआ

 6.  गुजरात
 7  हरियाणा
 8...  हिमाचल  प्रदेश
 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर

 10.  कर्नाटक
 11.  केरल
 12.  मध्य  प्रदेश
 13.  महाराष्ट्र
 14.  मणिपुर
 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17...  नागालैष्ड
 18.  उड़ीसा
 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान
 21.  सिक्षिम
 22.  तमिलनाडु
 23.  त्रिपुरा
 24...  उत्तर  प्रदेश
 25.  qo  बंगाल

 संघ  शासित  राज्य
 1.  अंडमान  तथा  निकोबार

 2.  चंडीगढ़
 ३  दमन

 ae  २-९

 आयकर
 कर

 381.87
 0.22

 109.10
 193.81

 52.82
 696.84
 110.22

 23.35
 49.43

 460.05
 257.95
 240.78

 5355.47

 2.16

 4.69

 2.67
 99.49

 338.24
 191.95

 0.46

 1030.74
 4.83

 712.23

 1297.62

 3.39

 55.42
 0.89

 धनकंर
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 ह

 क्रम  संਂ  राज्य  आयकर  धनकर  दानकर
 कर

 4.  दीव  0.08
 5.  दादर  तथा  नागर  हवेली  0.25  _

 6...  नई  दिल्ली  1768.78  39.18  0.58
 7.  पांडिचेरी  9.72  0.31  0.04
 8...  लक्षद्वीप  --

 न्‍+

 विवरण-ाा

 कर-निर्धारण  वर्ष  1990-91  के  लिए  विवरणीगत  आय  के  क्रमानुसार  छोटी  के  20  आयकर  दाता

 करोड़  रू  में

 क्रम  सं  नाम  घोषित  आय  प्रदत्त  कर

 1  2  3  4

 1.  भारतीय  जीवन  बीमा  बम्बई  1523.00  161.66
 2...  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  देहरादून  609.85  47.16
 3...  इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  बम्बई  276.38  176.30

 4...  भारतीय  स्टेट  बम्बई  230.49....  283.65
 5...  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल  दिल्ली  221.24..._  125.26

 6.  महानगर  टेलीफोन  निगम  नई  दिल्ली  139.27  77.06

 7.  डिपॉजिट्स  इंश्योरेंस  एण्ड  क्रेडिट  गारंटी  127.91  45.71

 बम्बई
 8...  इण्टरनेशनल  एयरपोर्ट  अथोरिटी  आफ  दिल्ली  93.18  50.31

 9...  केनरा  बंगलौर  86.99  63.46

 10.  विदेश  संचार  निम्रम  बम्बई  84.45  49.64

 11...  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  बम्बई  84.39  48.00

 12.  भारतीय  सामान्य  बीमा  बम्बई  81.75  44.14

 13.  बम्बई  78.54  45.72

 14...  मीकान  इंडियां  रांची  75.14  उपलब्ध  नहीं

 15.  एसन्एमग्टीन्सी०  ऑफ  दिल्ली  72.49  43.20

 16...  बैंक  ऑफ  इंडिया  बम्बई  71.12  70.22

 17.  ऑयल  इंडिया  लि०  असम  68.40  44.90
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 1  2  3  4

 18.  मफतलाल  इंजीनियरिंग  बम्बई  66.84  20.04

 19.  ग्रेसिम  इण्डस्ट्रीज  बम्बई  66.67  41.06

 20.  कलकत्ता  65.80  43.00

 बिवरण-गगा

 कर-निर्धारण  वर्ष  1990-91  के  लिए  विवरणीगत  धन  के  क्रमानुसार  चोटी  के  20  धनकरदाता

 रु०

 क्रम  सं०  नाम  घोषित  धन  प्रदत्त  कर

 1  3  4

 1.  श्री  एच“्सी०  कोठारी  77.98  0.70

 2...  जे०  थॉमस  एण्ड  के०  लि०  73.32  1.61

 3.  श्रीमती  माया  डीਂ  कोठारी  53.95  0.80

 4,  श्री  बद्बश्याम  कोठारी  53.02  0.80

 5.  श्रीमती  आशा  थायार  46.60  उपलब्ध  नहीं

 6.  श्री  एमन्बी०  सुब्बैया  38.52  0.51

 7.  श्री  प्रदीप  पीਂ  कोठारी  37.67  उपलब्ध  नहीं

 8.  श्री  एमण्वी०  नारूगप्पुन  37.15  0.48

 9,  श्रीमती  इन्द्रा  कोठारी  36.79  0.47

 10.  श्री  ए०
 वे

 25.56  उपलब्ध  नहीं

 11...  श्री  बृज  किशोर  झुवार  24.07  0.21

 12.  श्री  बसंत  कुमार  झुवार  24.05  0.24

 13...  मै०  ईथेलबोल्ड  एस्टेट्स  लि०  17.24  0.33
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 त  2  3  4

 14...  श्री  माहुल  सीਂ  चेकसी  16.39  0.32
 1s.  हिन्दुस्तान  सीबा  गाइगी  लि  16.02  0.10
 16.  जॉनसन  एण्ड  जॉनसन  लि०  13.71  0.0
 17,  बुश  टी  लि०  12.65  0.25
 18.  श्री  भरत  एस०  शाह  11.45  0.22
 19.  मै०  डालू  टी  क॑ं०  लि०  11.32  0.25

 20.  श्री  गोतम  एम०  जैन  10.00  0.21

 पारादीप  तथा  गोपालपुर  पत्तनों  को  मुक्त  पत्तन  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  घोषित  करना

 2622.  श्री  गोपीनाथ  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  उड़ीसा  में  पारादीप  तथा  गोपालपुर  पत्तन  मुक्त  पत्तन  का  दर्जा  दिए  जाने  अथवा  निर्यात  संवर्धन
 क्षेत्र  घोषित  किए  जाने  हेतु  अहता  प्राप्त

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  पत्तनों  को  मुक्त  पत्तन  तथा  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  घोषित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  से  भारत  में  मुक्त  पत्तन  स्थापित
 करने  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  गठित  सलाहकार  समिति  ने  इसको  गोआ  में  स्थापित  किए  जाने
 की  सिफारिश  की

 देश  में  नए  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  की  स्थापना  करने  का  भी  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रगति  मैदान  का  नवीकरण

 2623.  श्री  सुबास  चन्द्र  नायकः  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रगति  मैदान  का  नवीकरण  कराने  का

 यदि  तो  नवीकरण  के  काम  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत

 इस  प्रयोजनाथथं  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी

 क्‍या  नवीकरण  के  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  विदेशी  सहायता  भी  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  से  प्रगति  मैदान  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  एक  उद्यम  भारत  व्यापार  संवर्धन  संगठन  टी  पी  का  है  और  वही  इसको  व्यवस्था  करता

 आई  टी  पी  ओ  प्रगति  मैदान  में  उपलब्ध  सुविधाओं  में  से  कुछ  का  चरणबद्ध  रूप  में  पुनरुद्धार  करने  के

 प्रस्तावों  पर  कार्य  कर  रहा  जब  कभी  भी  और  जिन  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दिया  अनुमानित
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 लागत  उसके  अनुसार  सुविधाओं  के  पुनरुद्धार  तथा  नवीकरण  से  संबंधित  कार्य  आई  टी  पी  ओ  द्वारा  अपने

 खुद  के  संसाधनों  के  माध्यम  से  किया  जाता

 और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  किसी  बाहरी  मदद  या  सहायता  की  मांग  नहीं  की  गई  -

 प्रगति  मैदान  में  कुछ  हालों  के  पुनर्निर्माण  की  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  आई  टी  पी  ओ  ने
 मेसर्स  नोवीआ  डस्सेल  डोर्फ  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 भारत-सिंगापुर  संयुक्त  व्यापार  परिषद  की  बैठक

 2624.  श्री  बी०  राजा  रवि  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारत-सिंगापुर  संयुक्त  व्यापार  परिषद  की  हाल  ही  में  कोई  बैठक  हुई

 यदि  तो  बैठक  में  किन-किन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  हुआ

 इसके  या  निष्कर्ष  निकले

 क्या  रसायनों  बिजली  कंप्यूटर  साफ्टवेयर  और  आटोमोबाइल  उपकरणों  आदि  जैसी

 मर्दों  का  जिनका  सिंगापुर  अन्य  देशों  से  आयात  करता  भारत  से  निर्यात  करने  का  भ्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसमें  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  जी

 से  विश्वव्यापी  उत्पादन  के  लिए  भारत  में  विनिर्माण  सिंगापुर  और  इस  क्षेत्र  में

 भारतीय  निवेशकों  के  लिए  संभावना  आदि  समस्याओं  और  संभावनाओं  पर  विचार-विमर्श  सहयोग  के  लिए
 उल्लिखित  क्षेत्रों  में  हल्के  इंजीनियरी  इंजेक्शन  छः  परतों

 वाले  पी  सी  बी  का  उत्पादन  और  सिंगापुर  के  जरिए  भारतीय  उत्पादों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  विषणन  आदि  शामिल

 सिंगापुर  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  सरकारी  स्तर  पर  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श

 एक-दूसरे  के  यहां  दौरे  और  प्रतिनिधिमंडल  भेजना  और  बुलाना  तथा  प्रदर्शनी /  व्यापार  मेलों  में

 भाग  लेना  शामिल

 केरल  में  अनुसूचित  जातियों  /  अनुसूचित  जनजातियों  के  युवकों  को  ऋण

 2625.  श्री  थाइल  जॉन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 केरल  में  अनुसूचित  जातियों  / अनुसूचित  जनजातियों  के  जिन  बेरोजगार  युवकों  ने  बड़े  मश्नोले  और  लघु
 उद्योगों  को  स्थापना  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बैंकों  स ेऋण  लेने  हेतु  आवेदन  किया  उनकी  वर्ष-वार  संख्या
 कितनी  और

 वर्ष-बार  कितने  व्यक्तियों  को  और  कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए
 ढंग  के  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं  1988,  सितम्बर  1989  और  सितम्बर  1990

 “7  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थति  के  अनुसार  केरल  राज्य  में  सभी  अनूसचित  वाणिज्यिक  बैंकों
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 द्वारा  कृषि  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  / अनुसूचित  जनजातियों  को  दिए  गए  बकाया  अग्रिमों  की

 कुल  राशि  और  खातों  की  .  संख्या  निम्नानुसार

 रुपए

 निम्नलिखित  के  अनुसार  केरल  में  अनुसूचित  जातियों  /  अनुसूचित  जनजातियों  को  अग्रिम

 दिसम्बर  1988  116929  2391  26509  1874
 सितम्बर  1989  122553  2792  23477  956
 सितम्बर  1990  130953  3407  23831  1170

 2626.  श्री  सत्यगोपाल  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  सल्थोनी  में  बैंक  नोट  प्रेस  स्थापित  करने  के  कार्य  में  अब  तक
 कितनी  प्रगति  हुईं  और

 सरकार  ने  निर्धारित  समय  के  भीतर  इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर
 जिले  में  सल्वोनी  में  एक  बैंक  नोट  प्रेस  की  स्थापना  कर  रहा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचना  दी  है  कि  सिविल

 निर्माण  कार्य  तीव्रगति  से  चल  रहा  मुख्य  संयंत्र  तथा  उपस्करों  की  आपूर्ति  के  लिए  संविदाओं  पर  कार्यवाही

 पूरी  होने  वाली

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचना  दी  है  कि  वे  परियोजना  को  अनुसूची  के  अनुसार  पूरा  करने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठा  रहे  प्रारंभिक  उत्पादन  1993  के  मध्य  में  आरम्भ  हो  जाने  की  आशा  है  जबकि  प्रेस  के

 1995  के  मध्य  तक  पूरी  तरह  कार्य  शुरू  कर  देने  की  आशा

 नई  आर्थिक  नीति  का  पूंजीनिवेश  पर  प्रभाव

 2627.  श्री  पीਂ  सीਂ  थामसः  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  की  यह  जानकारी  है  कि  नई  आर्थिक  नीति  के  परिणामस्वरूप  दक्षिणी  राज्यों  विशेषरूप  से

 केरल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  किया  गया  पूंजीनिवेश  अब  बम्बई  तथा  अन्य  बड़े  शहरों  के  पूंजीपतियों  के

 हाथों  में  जा  रहा

 क्या  सरकार  का  पूंजीनिवेश  के  इस  प्रवाह  को  रोकने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  यदि  इस  प्रकार  के

 विशिष्ट  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  जाएं  तो  उचित  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया

 भारतीय  अपतटीय  निधि

 2629.  श्री  श्रवण  कुमार  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  भारतीय  अपतटीय  निधि  आफ-सोर  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  बाजार  में  भारी  छूट  पर

 व्यापार  किया  जा  रहा  है  जैसा  कि  22  1992  के  एक्सप्रैसਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  30  1992  की  स्थिति  के

 अनुसार  इंडिया  इंडिया  ग्रोथ  इंडिया  मैप्मम  हिमालयन  इंडियन  आफ-सोर  फण्ड  को
 उनकी  निवल  परिसंपत्ति  पर  क्रमशः  38.67  20.34  30.24  प्रतिशत  और  33.20  प्रतिशत  की

 छूट  देते  हुए  कोट  किया  गया  विश्व  भर  में  कंट्री  फण्डों  का  कारोबार  नकदी  विहीनता  और  इन  फण्डों  आदि
 की  ओर  निवेशकों  की  प्रतिकूल  धारणा  जैसे  कारकों  के  कारण  छूट  पर  होता  रहा  भारत  की  प्रचालित
 उदारीकरण  की  नीति  से  आफ-सोर  फण्डों  के  निष्पादन  में  सुधार  होने  की  आशा

 बैंकों  की  शाखाएं

 2630.  श्री  हाराधन
 श्री  राजवीर  सिंहः

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 है  देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  राज्यवार  और  बैंकवार  कितनी  शाखाएं

 खोली  गई

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  राज्यवार  और  बैंकवार  कितनी  शाखाएं  खोलने  का  विचार

 आसनसोल  सब-डिवीजन  में  कितने  और  कौन  कौन  से  बैंक  कार्य  कर  रहे

 क्‍या  आसनसोल  सब-डिवीजन  में  बैंकों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  दलबीर  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1189,  1990  और
 1991  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  देश  में  खोली  गई  शाखाओं  की  राज्य-वार  और  जिला-वार  संख्या

 क्रमशः  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 वर्तमान  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तर्गत  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की शाखाएं  खोलना  एक  निरंतर  प्रक्रिया  है
 जो  इस  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  से  नियंत्रित  होती  इस  प्रकार  1992-93

 के  दौरान  देश  में  खोली  जाने  वाली  शाखाओं  की  राज्य-वार  और  बैंक-वार  संख्या  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं
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 आसनसोल  उप  मंडल  में  कार्य  कर  रहे  बैंकों  के नाम  और  उनकी  शाखाओं  की  संख्या  संलग्न  विवरण
 पा  में  दी  गई

 से  1990--95  की  योजना  के  अंतर्गत  आसनसोल  में  दो  स्थानों  का  आबंटन  किया  गया

 इनमें  एक-एक  स्थान  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  और  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  को  उनकी  शाखायें
 खोलने  के  आबंटित  किया  गया

 1989,  1990  और  1991  के  दौरान  देश  में  खोली  गई  बैंक  शाखाओं  की  राज्यवार  संख्या

 राज्य /  संघ  राज्य  क्षेत्र  1989  1990  1991

 1.  अष्डमान  और  निकोबार  4  --  4
 2.  आम्र  प्रदेश  95  53  27
 3.  अरुणाचल  प्रदेश  5  2
 4,  असम  52  40  5
 5.  बिहार  117  188  27
 6.  चण्डीगढ़  ज-+  —  1

 7.  दि  26  11  2

 8.  गोवा  2  1

 9.  गुजरात  42  28  2

 10.  हरियाणा  11  4  3

 11.  हिमाचल  प्रदेश  42  31  6

 12.  जम्मू  व  कश्मीर  10  3  न

 13.  कर्नाटक  82  ३6  11

 14.  केरल  26  13  3

 15.  लक्षद्वीप  2  --  _

 16.  मध्य  प्रदेश  185  50  14

 17.  महाराष्ट्र  149  85  18

 18.  मणिपुर  2  10  3

 19.  मेघालय  5  7  10

 20.  मिजोरम  2  2  2

 21.  नागालैंड  1  1  णा

 22.  उड़ीसा  50  140  16

 23.  पाण्डिचेरी  ा  जा

 24.  पंजाब  13  4  3

 25.  राजस्थान  146  21  4

 26.  सिक्किम  2  जा
 1



 राज्य /  संघ  राज्य  क्षेत्र  1989  1990  1991

 27.  तमिलनाडु  7  25  3

 28.  त्रिपुरा  3  12

 29.  उत्तर  प्रदेश  १30  165  55

 30.  पश्चिम  बंगाल  146  160  31

 1989,  1990  और  1991  के  दौरान  देश  में  खोली  गई  शाखाओं  की  बैंक-वार  संख्या

 बैंक  का  नाम  1989  1990  1991

 इलाहाबाद  बैंक  88  40  10
 आमख्रा  बैंक  46  11  3
 बैंक  आफ  बड़ौदा  99  76  14
 बैंक  आफ  इंडिया  90  96  21
 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  57  15
 केनरा  बैंक  49  39  5

 सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  147  94  27
 कारपोरेशन  बैंक  9  1  3
 देना  बैंक  32  13  4

 इंडियन  बैंक  32  10  3

 इंडियन  ओवरसीज  बैंक  31  8  2

 न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  1  10  4
 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  26  7  1
 पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  12  8  2
 पंजाब  नेशनल  बैंक  158  144  26
 स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  32  2  2
 भारतीय  स्टेट  बैंक  309  293  76
 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  17  3  4

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  30  17  16

 स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  29  2  6
 स्टेट  बैंक  आफ  पाटियाला  15  व  2

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट  8  2  2

 स्टेट  बैंक  आफ  आवणकोर  10  5  ्ा

 ड़
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 बैंक  का  नाम  1989  1990  1991

 सिंडिकेट  बैंक  ३6  35  5

 यूको  बैंक  8  16  2

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  85  28  त

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  39  101  11
 बिजया  बैंक  23  5  —

 विवरण-ाा

 31-12-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  आसनसोल  उप  मण्डल  में  कार्यरत  बैंकों  क ेनाम  और  उनकी

 शाखाओं  की  संख्या

 क्रम  से  बैंकों  के  नाम  शाखाओं  की  संਂ

 1  भारतीय  स्टेट  बैंक  3

 2.  बैंक  आफ  बड़ौदा  1
 3.  इलाहाबाद  बैंक  3
 4.  बैंक  आफ  इंडिया  त

 5.  केनरा  बैंक  ।

 6.  देना  बैंक  ।

 7.  इंडियन  बैंक  त

 8.  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  त

 9.  सैंटूल  बैंक  आफ  इंडिया  1

 10.  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  1

 11.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  हि

 12.  पंजाब  नैशनल  बैंक  1

 13.  यूको  बैंक  2

 14.  .  सिंडिकेट  बैंक  1

 15.  आम्रा  बैंक  ।

 16.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  त

 त 17.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक
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 क्रम  से  बैंकों  के  नाम  शाखाओं  की  सं०

 18  न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  त

 19  विजया  बैंक  1

 कुल  27

 विदेशी  मुद्रा  विनियमनन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  हिरासत  में  लिए  गए  व्यक्तियों  की  मृत्यु

 2631.  श्री  अन्ना  जोशीः  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1991  में  और  1992  के  दौरान  अब  तक  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  हिरासत  में

 हुई  बताई  गई  मौतों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इन  मामलों  के  बारे  में  कोई  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  प्रत्येक  मामलें  में  जांच  का  क्या  निष्कर्ष  और

 सरकार  ने  ऐसी  मौतों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  प्रवर्तन  निदेशालय  के  कार्यालय  में  मृत्यु  का

 एक  मामला  जिसका  ब्यौरा  निम्नानुसार

 श्री  सविन्ध  सिंह  उर्फ  सुरेन्द्र  सिंह  से  प्रवर्त  लोक  नायक  भवन  के  कार्यालय  में  पूछताछ  की  जा

 रही  दिनांक  29-2-92  को  प्रातः  उन्होंने  निदेशालय  के  कार्यालय  की  छठी  मंजिल  से  छलांग  लगा  उन्हें
 नई  दिल्‍ली  के  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  ले  जाया  ड्यूटी  पर  तैनात  डाक्टर  ने  घोषित  किया  कि
 श्री  सविन्द्र  सिंह  लाए

 से  उच्च  न्यायालय  के  निदेशानुसार  जिला  और  सत्र  न्यायाधीश  ने  श्री  सबिन्द्र  सिंह  की  किन
 परिस्थितियों  में  मृत्यु  हुई  इसकी  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  एक  वरिष्ठ  अपर  जिला  एवं  सत्र  न्यायाधीश  को

 नियुक्त  किया  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  न्यायाधीश  ने  अपनी  जांच  पूरा  कर  ली  है  और  अपनी  रिपोर्ट  उच्चतम
 न्यायालय  को  प्रस्तुत  कर  दी  अतः  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीन

 प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियां

 2632.  डा०  ए०  के  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 देश  विशेष  रूप  से  गुजरात  राज्य-वार  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  की  संख्या  कितनी

 पिछली  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  इन  सहकारी  समितियों  द्वारा  उत्पादित  हथकरघा  सामान  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  इन  समितियों  के  पास  कोई  स्टॉक  जमा  हो  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 इस  समय  देश  में  13543  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियां  हैं  जिनमें  से  गुजरात  में  1298  सहकारी
 समितियां  इनका  जिला-वार  विवरण  इस  प्रकार

 ४9

 9०

 प

 9

 एके

 ७

 YN

 न
 मी

 अल

 आम

 आम

 आस

 60

 ४4

 9७

 ४७४७

 #

 (४

 (४

 NY

 9

 संਂ  गुजरात  राज्य  के  जिलों  का  नाम  प्राथमिक  बुनकर  सह०  समितियों  की  सं०

 अहमदाबाद  251

 अमरेली  17

 भावनगर  48

 भारूच  10

 बड़ोदरा  4

 बनास  कन्था  3

 गांधीनगर  10

 जामनगर  39

 जूनागढ़  237

 कुच-भुज
 16

 खेड़ा  62

 मेहसाना  ३0

 पंचमहल  26

 राजकोट  81

 सूरत  10

 सावर  कन्ठा  48

 सुरेन्द्र  नगर  359

 वालसद  और  डंग  9

 कुलः  1298
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 लिखित  उत्तर  24  1992

 गुजरात  में  गत  3  वर्षों  के  दौरान  इन  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  द्वारा  उत्पादित  हथकरघा
 सामान  का  विवरण  इस  प्रकार

 वर्ष  उत्पादन  रुपयों

 1989-90  2205.37

 1990-91  3277.69

 1991-92  1769.57  .

 जी

 गुजरात  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी  के  अनुसार  ।  92  को  59.43  लाख  रुपये  मूल्य
 का  402980  मीटर  कपड़े  का  स्टॉक

 (5)*  हथकरघा  मर्दों  की  सामयिक  बिक्री  की  प्रकृति  को  देखते  हुए  गुजरात  में  इस  समय  हथकरघा  उत्पादों
 का  स्टॉक

 संतुलित  है  ।  तथापि  गुजरात  राज्य  सरकार  इन  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  द्वारा  उत्पादित  सामान
 के  विपणन  में  वृद्धि  करने  और  संचित  माल  की  शीघ्र  बिक्री  करने  के  उद्देश्य  से  पूरे  वर्ष  sx  की  छूट  देती  है
 और  साथ  ही  विशेष  अवधि  में  विशेष  रिबेट  भी  दी  जाती  भारत  सरकार  के  विपणन  विकास  सहायता

 जिसमें  गुजग़त  राज्य  सरकार  भी  बराबर  का  योगदान  देती  के  अंतर्गत  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी
 समितियों  को  अपने  उत्पादों  का  विपणन  बढ़ाने  हेतु  नियमित  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 उत्तर  प्रदेश  में  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना

 2633.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  की  किसी  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  गया

 यदि  हां  तत्संबंधीः  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 प्रश्न  नहीं

 नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  अनेक  तथ्यों  पर  निर्भर  करती  है  जैसे  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की
 अखिल  भारतीय  आधार  पर  प्रत्येक  सड़क  की  पारस्परिक  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए

 निर्धारित  मापदंडों  की  पूर्ति  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  निधियों  की  तथापि  धन  की  अत्यधिक
 कमी  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  सहित  अधिकांश  राज्यों  में  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  नहीं  किए  जा

 भ्र्व
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 दिल्‍ली  और  महाराष्ट्र  में  रक्षा  भूमि  का  वाणिज्यिक  उपयोग

 2634.  श्रीमती  गीता  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्‍ली  और  महाराष्ट्र  में  रक्षा  मंत्रालय  की  भूमि  की  बिक्री  करने  वाणिज्यिक  उपयोग  करने
 संबंधी  कोई  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  दिल्‍ली  और  महाराष्ट्र  में  कुल  कितनी-कितनी  भूमि  उपलब्ध  है  तथा  इस  प्रयोजनार्थ  निश्चित
 की  गई  भूमि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  बारे  में  अपनाई  गई  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंत्री  शरद  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 आवश्यकता  से  अधिक  रक्षा  भूमि  के  निपटान  की  नीति  जारी  रखना

 से  1.1  सरकार  की  सदैव  यह  नीति  रही  है  कि  जो  भूमि  स्थायी  तौर  पर  रक्षा  आवश्यकताओं
 से  फालतू  घोषित  की  जाती  है  उसे  बाजार  मूल्य  पर  निम्नलिखित  अग्रता-क्रम  में  दी  गई  एजेंसियों  को  बेच  दिया

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  मंत्रालय

 (2)  राज्य  सरकार

 (3)  स्थानीय  निकाय

 (4)  शैक्षणिक  और  धर्मार्थ  संस्थान

 (5)  भूतपूर्व  सैनिक

 ही
 यदि  उपर्युक्त  एजेंसियों  ऐसी  रक्षा  भूमि  को  नहीं  खरीदती  हैं  तो  उसे  सार्वजनिक  नीलामी  से  बेच  दिया

 जाता

 साधनों  की  कमी  सभी  संभव  संसाधन  जुटाना

 2.1  सशस्त्र  सेनाओं  के आधुनिकीकरण  और  पूंजीगत  निर्माण-कार्यों  के लिए  अपेक्षित  संसाधनों  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  ऐसी  रक्षा  भूमि  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  जो  स्थायी  तौर  पर  रक्षा  आवश्यकताओं  से  फालतू
 दिल्‍ली  और  महाराष्ट्र  समेत  कई  राज्यों  में  ऐसी  भूमि  का  पता  लगा  लियां  गया

 2.2  अब  तक  दिल्ली  और  महाराष्ट्र  मे ंसंलगन  विवरण  1  और  2  में  बताए  अनुसार  कतिपय  क्षेत्रों  में  रक्षा

 भूमि  निपटान  के  लिए  नियत  कर  ली  गई  महाराष्ट्र  सरकार  को  यह  प्रस्ताव  भेजा  गया  है  कि  वे  इस  भूमि  का

 बाजार  मूल्य  अदा  करने  पर  इसे  ले  सकते

 2.3  जहां  तक  दिल्ली  में  फालतू  पड़ी  रक्षा  भूमि  के  निपटान  का  संबंध  इस  बारे  में  संबंधित  अधिकारियों
 से  परामर्श  करके  समुचित  कार्यविधि  तैयार  की  जा  रही
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 दिल्ली  में  फालतू  पड़ी  रक्षा  भूमि  का  ब्योरा

 क्रम  से०  भूमि  एकड़

 1.  दिल्ली  में  बुराड़ी मैदान  की  भूमि  104.170  एकड़
 2.  शाजपुर  मार्ग  बंगला  नं०  12  4.440  एकड़

 3.  आनन्द  पर्वत  264.680  एकड़

 4.
 छतरपुर  0.940  एकड़

 $.  खानपुर  126.142  एकड़

 6.  किंग्सवे  कैम्प  50.000  एकड़

 7  नारायणा  जंक्शन  1.000  एकड़

 8.
 शकूरबस्ती  240.000  एकड़

 एकड़

 विवरण--वा

 महाराष्ट्र  में  सैनिक  पड़ाबों  की  फालतू  पड़ी  भूमि  का  ब्यौरा

 क्रम  सं  भूमि  एकड़

 त  रहटगांव  3.350

 2  हिवाड़ा  29,975

 3  बेलूरा  7.375

 4  सूरवाड़ा  6.993

 5  धमक  12.975

 6  पारातवाड़ा  402.083

 7  बारूड़  1.700

 8  अमणवती  2.325

 9  सेओनी  4.400
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 क्रम  सं०  भूमि  एकड़
 )

 10  करेजा  30.500

 है  2!  पराड़ी  35.175

 -  12  कयार  0.950

 13  बधोना  0.500

 14  कलजार  3.910

 15  रेहाना  6.000

 16  हिंगनघाट  12.610

 17  गोरेवाड़ा  9,500

 18  मनसार  14.940

 19  परसोड़ी  9,250

 20.  थाणे  4.980

 है

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 2635.  श्री  अर्जुन  सिंह
 श्री  हरि  केवल
 डा०  लाल  बहादुर  राबतः
 श्रोਂ  रासा  सिंह  रावतः

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1991-92  और  1992-93  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  हेतु  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्न  राज्य
 सरकारों  से  राज्यवार  कितने  प्रस्ताव  मिले

 स्वीकृत  किए  गये  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 है  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  किन  भागों  को  विकसित/मरम्मत  की  और

 शेष  प्रस्तावों  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  से  सूचना  एकत्र
 जा  रही  है  और  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी
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 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 2636.  श्री  यशवन्तराव  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 ‘

 क्या  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  आवास  निर्माण  हेतु  कोई  ऋण  दिया

 यदि  तो  अब  तक  कितने  लोगों  को  ऋण  दिया  गया  है  और  इस  प्रकार  ऋण  की  कुल  कितनी
 धनराशि  दी  गई  और  '

 उक्त  ऋण  की  शर्तें  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  अलग-अलग  व्यक्तियों  को
 सीधे  ही  आवास  कित्त  प्रदान  नहीं  करता  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  अपने  मार्गनिदेशों  के  अनुसार  संवितरित  किए
 गए  पात्र  ऋणों  के  संबंध  में  सभी  पात्र  प्राथमिक  ऋणदाताओं  अनुसूचित  वाणिज्यिक  आवास  वित्त
 संस्थायें  और  राज्य  स्तरीय  शीर्ष  सहकारी  आवास  वित्त  को  पुनर्वित्त  सहायता  प्रदान  करता

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  विभिन्न  पुनर्वित्त  योजनाओं  स्तरीय  विकास  बैंकों  द्वारा  चलाए  गए  विशेष
 ग्रामीण  आवास  डिबेंचर  के  लिए  अंशदान  के  अंतर्गत  8.50  लाख  आवासीय  इकाइयों  के  निर्माण  के  लिए
 उसने  जून  1992  तक  कुल  1198.09  करोड़  रुपये  का  संवितरण

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  नए  आवास  एककों  के  अधिग्रहण  के  लिए  आवास  ऋषणों  के  संबंध  में
 100%  पुनर्वित्त  प्रदान  करता  40  वर्ग  मी०  से  अनाधिक  के  निर्मित  क्षेत्रों  क ेलिए  2  लाख  रुपए  तक

 (II)  40  वर्ग  मीਂ  से  अधिक  के  निर्मित  क्षेत्र  लेकिन  2  लाख  रुपए  से  अनाधिक  की  लागत  वाले  एककों  के

 लिए  ऋण  राशि  तक  और  बड़ी  मरम्मतों  सहित  उन्नयन  के  लिए  राष्ट्रीय  आचास

 आकार/लागत  पैरामीटरों  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गनि्देशों  के
 तैयार  की  गई  उन  समन्वित  भूमि  विकास  एवं  आश्रय  परियोजनाओं  के  जो  (1)  सार्वजनिक  (11)
 सहकारी  व्यावसायिक  विकासकों  द्वारा  और  (1७)  नियोजकों  द्वारा  किराया  आवास  के  लिए

 शुरू  की  जा  सकती  भी  100%  पुनर्वित्त  प्रदान  करता

 कामगार  पुनर्वास  निधि  योजना  के  लिए  धनराशि  निर्धारित  करना

 2637.  श्री  धर्मण्णा  मॉडयया  सादुलः  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कपड़ा  मिलों  के  स्थायी  रूप  से  बंद  हो  जाने  के  कारण  बेरोजगार  हो  गये  कामगारों  को  अंतरिम  राहतਂ

 पहुंचाने  के  लिए  वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  लिए  कामगार  पुनर्वास  निधि  योजना  हेतु  बजट  में
 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इसके  अंतर्गत  किन-किन  मिलों  को  शामिल  किया  और

 अगले  दो  वर्षों  में  कितनी  मिलों  को  इसमें  शामिल  किया
 °

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  वर्ष  1991-92  के  लिए  बजट  प्रावधान  के

 रूप  में  40  करोड़  रुण  की  राशि  आबंटित  की  वर्ष  1992-93  के  लिए  60  करोड़  रु»  की  राशि  आबंटित  की

 गई  ही
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 विवरण  संलग्न

 बंद  पड़ी  मिलों  के  उन  सभी  पात्र  कामगारों  को  राहत  प्रदान  की  जानी  है  जोकि  नीति  के  अंतर्गत  आते

 इसलिए  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  इसलिए  उन  मिलों  की  संख्या  का  अनुमान  लगा  पाना  कठिन  है  जिन्हें
 दो  वर्षों  के  दौरान  शामिल  किए  जाने  की  संभावना

 विवरण

 वस्त्र  कामगार  पुनर्वास  निधि  योजना  के  अंतर्गत  पात्र  मिलों  की  सूची

 ५  पमिलनाडु

 1.  मै०  कावेरी  स्पिਂ
 2.  मै०  राधाकृष्णन

 महाराष्ट्र
 मै०  मोडला  टेक्स०  इंडिया

 किसको  मिल्स  प्राਂ pw  रह

 ए

 2,
 ६

 नी

 3,

 डी०्सी०एमन्लि०

 09  बन्सीधर  अहमदाबाद  ।
 नागारी
 पी०्जी०
 श्री  यमना
 अजीत
 भारत  अहमदाबाद  ।

 प्रसाद  मिल्स

 अहमदाबाद  श्री  रामकृष्णा  मिल्स

 अरयोधूया  स्पि०  एंड  वि०

 न्यू  गुजरात  सिन्थेटिक  नं०  1  अहमदाबाद  ।

 न्यू  गुजरात  सिंथेटिक  नं०  2

 अहमदाबाद  कमरसियल

 नवजीवन  मिल्स  |

 कालोल  मिल्स  ।

 ओमक्स
 मै०  अमरूता

 अहमदाबाद  जुबिली  अहमदाबाद  ।

 ध्ज्व

 ६८

 ३+
 6

 6

 ज्ज््गक  न्न्न्के

 जय
 य
 का

 09

 9
 09

 0

 0

 6
 6
 6

 095
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 te
 te
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 %

 ०
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 yy 4  22.
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 23.  मै  अरयोधया  गंज०  एंड  मन्यू०  कं०

 24.  मै०  विवेकानन्द  (

 ह

 कपास  के  बिनोले  की  का  निर्यात
 है

 2638.  श्रीमती  शीला  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  छिलके  रहित  कपास  के  बिनौले  की  के  निर्यात  में  अत्यधिक  -

 कमी  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इसका  बढ़ाने  के  क्‍या  उपाय  किये  गये

 a.

 लाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान  बिनौला  निस्सारण  का  निर्यात  जो  वर्ष
 1989-90  में  36,637  टन  हुआ  वर्ष  1991-92  में  घट  कर  1,912  टन  रह

 भारतीय  बिनौला  निस्सारण  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगी  नहीं  रह  गया  इसके  कई  कारण  हैं  जिनमें
 ये  शामिल  बिनौले  की  ऊंची  घरेलू  ई  ई  सी  की  कीमतों  में  दीर्घकालीन  एमलाटाक्सीन  के

 संबंध  में  उनके  कड़े  विनियमन  और  अर्जेन्टीना  तथा  केन्या  से  प्रतिस्पर्धा
 क्र

 सरकार  ने  निर्यात  के  संबंध  में  नीतिगत  वातावरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  पहले  ही  अनेक  उपाय  किए
 इन्हें  नई  आयात  निर्यात  नीति  द्वारा  और  भी  आगे  सुदृढ़  कर  दिया  गया  है  जो  कि  दिनांक  1992  से

 पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  लागू

 रूस  को  चमड़े  के  आयात  हेतु  ऋण

 2639.  डा  रवि  क्या  खाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रूस  ने  चमड़े  के  आयात  हेतु  ऋण  मांगा  है  जैसाकि  28  1992  के  टाइम्सਂ  के

 समाचार  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान  से  चमड़े  के  आयात  हेतु  ऋण  के

 लिए  रूस  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  सरकार  इस  अनुरोध  पर  विचार  कर  रहो  ञ
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 शिक्षित  बेरोज़गार  युवकों  के  लिए  कॉफी  बोर्ड  योजना

 2640.  डा०  बी०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ज  क्या  कॉफी  बोर्ड  देश  के  शिक्षित  बोरोजगार  युवकों  के  लिए  कॉफी  केन्र  खोलने  को  प्रोत्साहित  करने  की
 किसी  योजना  पर  विचार  कर  रहा ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  कॉफी  बोर्ड  द्वारा  क्या  प्रोत्साहन  और  सहायता  दिये  जाने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान  से  काफी  बोर्ड  ने  देश  के  विभिन्न
 भागों  में  लिक्विड  कॉफी  सेन्टर  खोलने  के  लिए  एक  योजना  शुरू  की  ऐसे  केन्द्र  खोलने  के  लिए  निजी

 उद्यमकर्त्ताओं  को  बोर्ड  की  तरफ  से  बिना  किसी  प्रकार  की  वचनबद्धता  के  विशेषाधिकार  आधार  पर  प्रोत्साहित
 किया  जा  रहा

 इसमें  दी  जाने  वाली  सहायता  काफी  काफी  केन्द्र  काफी  को  भूनने  तथा  पैंकिंग  करने
 आदि  के  सम्बन्ध  में  मुफ्त  प्रशिक्षण  देने  तक  ही  सीमित  इस  योजना  में  यह  भी  व्यवस्था  उन  उद्यम
 कर्ताओं  को  स्वयं  काफी  केन्द्र  स्थापित  कर  लेने  के  बाद  काफी  पाउडर  बेचने  के  लिए  एजेन्सी  दी

 +ः  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  सहायता

 2641.  श्री  देवी  बकस  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 केन्द्र  सरकार  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  प्रतिवर्ष  वित्तीय  सहायता  देती  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  विभिन्न  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  दी  गई  वित्तीय
 सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  केद्र  आर  टी
 सी  1950  के  तहत  स्थापित  उन  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  पूंजीगत  ऋण  सहायता  प्रदान  करती

 है  जो  निवल  घाटे  में  नहीं  चल  रही  हैं  अथवा  प्वाईटਂ  पर  चल  रही

 ब्यौरे  नीचे  दिए

 1989-90  लाख  रु०

 कै  -
 ee

 1.  आंध्र  प्रदेश  80.00
 2...  गुजरात  840.00
 3.  कर्नाटक  140.70

 »  4.  महाराष्ट्र  465.80
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 5...  उड़ीसा  39.40
 6.  राजस्थान  159.70  (

 7.  उत्तर  प्रदेश  474.40

 1990-91  ह  लाख  रु०  ५

 1...  गुजरात  1425.00
 2...  केरल  30.70
 3.  महाराषटर  195.30  _
 4...  राजस्थान  349.00

 1991-92  लाख

 1.  गुजरात  372.50
 2...  कर्नाटक  400.00

 3...  मध्य  परदेश  156.80

 4...  राजस्थान  70.70

 सी“एस“्डीਂ  कैंटीनें

 2642.  श्री  राजनाथ  सोनकर  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सी“एसण्डी०  कैंटीनों  में  स्थानीय  रूप  से  खरीदी  गई  ऐसी  वस्तुएं  बेची  जा  रही  हैं  जिन्हें  ये

 सीणएसण्डी०  मुम्बई  ने  मंजूरी  नहीं  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सेवानिवृत्त  सिविल  कर्मचारियों  को  भी  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  दी  जाती  है  जबकि  सेवानिवृत्त  ,
 सैनिकों  को  यह  सुविधा  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सेवानिवृत्त  सिविल  कर्मचारियों  को  कैंटोन  सुविधा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  से  कैंटीन  स्टोर्स  विभाग  का  मुख्य  उद्देश्य  सैनिकों  को

 किस्म  की  उपभोक्ता  वस्तुएं  उनकी  ड्यूटी  के  स्थान  पर  उचित  दरों  पर  और  जहां  तक  संभव  हो  बाजार  दरों  से

 कम  मूल्य  पर  उपलब्ध  करवाना  कैंटीन  स्टोर्स  विभाग  द्वारा  इन  मदों  की  सप्लाई  यूनिट  द्वारा  चलाई  जा  रही

 कैंटीनों  के  माध्यम  से  की  जाती  यूनिट  द्वारा  चलाई  जा  रही  कैंटीनों  को  सामान्यतः  स्थानीय  मर्दों  को  खरीदकर

 बेचने  की  अनुमति  नहीं  यूनिट  द्वारा  चलाई  जा  रही  कैंटीनों  में  केवल  वही  मर्दे  बेची  जाती  हैं  जो  कैंटीन  स्टोर्स  "

 बम्बई  द्वारा  खरीदी  गई  यूनिट  द्वारा  चलाई  जा  रही  कैंटीनों  से  रक्षा  सेवा  प्राकलनों  से  वेतन  पाने  वाले
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 सेवारत  सिविलियन  कर्मचारियों  को  भी  शराब  को  अन्य  मदों  की  खरीद  की  अनुमति  सेवानिवृत्त  सेना
 >  के  कार्मिकों  को  सेवा  के  दौरान  उनके  द्वारा  किए  गए  त्याग  के  सम्मान-स्वरूप  कैंटीन  सुविधाओं  का  पूरा-पूरा  लाभ

 उठाने  की  अनुमति  आधारभूत  सुविधाओं  की  कमी  और  धन  के  अभाव  के  कारण  रक्षा  सेवा  प्राकलन  से

 ख्रेतन  पाने  वाले  सेवानिवृत्त  सिविलियन  कर्मचारियों  को  ये  कैंटीन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  यवहार्य  नहीं  पाया  गया
 अतः  सेवानिवृत्त  रक्षा  सिविलियन  कर्मचारियों  को  इस  समय  ये  सुविधायें  उपलबध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 भारतीय  स्टेट  बैंक  और  कैन  बैंक  म्युचुअल  फंड

 2643.  श्री  आरਂ  सुरेन्द्र  रेड्ठीः  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारतीय  स्टेट  बैंक  और  कैन  बैंक  म्युचुअल  फंड  के  अन्तर्गत  योजनाओं  की  कुल  सम्पत्ति  का  वर्तमान

 मूल्य  कितना

 म्युचुअल  फंड  की  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अकार्यशील  पूंजी  की  प्रतिशतता  कितनी  और

 इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  निवेश  मूल्य  में  होने  वाले  घाटे  के  लिए  क्‍या  प्रावधान  किया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  कैन  बैंक  म्युचुअल
 फणष्डों  के  अधीन  विभिन्न  स्कीमों  की  निवल  सम्पत्ति  मूल्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 भारतीय  स्टेट  बैंक  म्युचुअल  फण्ड  की  स्कीमों  के  अधीन  अकार्यशील  पूंजी  की  प्रतिशतता  नगण्य

 ।  कैन  बैंक  म्युचुअल  फणष्ड  की  किसी  भी  स्कीम  के  अन्तर्गत  अकार्यशील  पूंजी  नहीं

 कैन  बैंक  म्युचुअल  फण्ड  ने  विभिन्न  स्कीमों  के  अन्तर्गत  निवेश  मूल्यों  में  किसी  प्रकार  के  घाटे  को  पूरा
 करने  के  लिए  6.45  करोड़  रुपए  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 विवरण

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ओर  कैन  बैंक  म्यूचुअल  फण्डों  की  विभिन्न  स्कीमों  की  निवल  सम्पत्ति  मूल्यों  के
 बारे  में  उल्लिखित  विवरण

 भारतीय  स्टेट  बैंक  म्यूचुअल  फण्ड

 र

 स्कीम  अंकित  मूल्य  निवल  सम्पत्ति

 मूल्य  (6.7.1992
 हि  तक  की

 कं

 500.00  829.83

 100.00  133.00

 ,  100.00  121.28  |
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 हा

 स्कीम  अंकित  मूल्य  निवल

 मूल्य  (6.7.1992
 तक  की

 >  ॥  ‘  है

 100.00  122.22

 100.00  121.75

 मैंगनम  ट्रिप्पल  100.00  111.39

 /  89  100.00  220.25

 100.00  124.65  *

 100.00  201.81

 उपहार  100.00  101.52

 एम०्एम-्एसर  10.00  19.24

 मैक्स  10.00  11.43

 केन  बैंक  म्यूबुअल  फण्ड

 रा

 स्कीम  अंकित  मूल्य  निवल  सम्पत्ति  मूल्य
 (30.6.1992  तक  की

 कैन  शेयर  10.00  19.10

 केन  स्टाक  100.00  135.10

 केन  ग्रोथ  10.00  18.40

 केन  10.00  16.95  «

 ग  10.00  16.10

 केन  स्टार  10.00  15.25

 कैन  पेपਂ  (91)  10.00  15.12

 बोनस  10.00  17.83  ९

 कैन  प्रीमियम  1,00,000.00  1,28,820.60

 केन  ट्रिप्पल  10.00  नई  स्कीम

 केन  पेप  (92)  10.00  नई  स्कीम
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 संसद  सदस्यों  से  पत्र

 2644.  श्री  राम  टहल  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  6  माह  के  दौरान  इनके  मंत्रालय  को  संसद  सदस्यों  से  कुल  कितने  पत्र  /  अभ्यावेदन /  ज्ञापन  प्राप्त

 कितने  मामलों  में  पत्र  प्राप्त  होने  के  15  दिन  के  अंदर  प्राप्ति-सूचना  भेज  दी  गई  है  और  कितने  मामलों
 में  अभी  तक  अंतिम  उत्तर  नहीं  दिए  गए  और

 15  दिन  के  अन्दर  प्राप्ति-सूचना  और  तीन  महीने  के  अंदर  अन्तिम  उत्तर  न  भेजे  जाने  के  क्या  कारण

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंसराज  पिछले  छह
 मास  के  दौरान  मंत्रालय  द्वारा  संसद  सदस्यों  से  232  पत्र/अभ्यावेदन  प्राप्त  किए  गए

 और  लगभग  सभी  मामलों  की  प्राप्ति  सूचना  15  दिन  के  भीतर  भेज  दी  गई  थी  और  126

 मामलों  में  अभी  तक  अन्तिम  उत्तर  नहीं  दिए  गए  इस  मंत्रालय  का  सदैव  प्रयास  रहा  है  कि  संसद  सदस्यों  से

 प्राप्त  पत्रों  की  प्राप्ति-सूचना  15  दिन  के  भीतर  और  3  मास  के  भीतर  अन्तिम  उत्तर  भेज  दिया  वर्तमान

 अनुदेशों  के  अनुसार  संसद्‌  सदस्यों  के  पत्रों  का  उत्तर  देने  के  कार्य  को  पूर्विकता  दी  जाती  ऐसे  मामलों  के
 निपटारे  को  उच्चतम  स्तर  पर  मानीटर  किया  जाता  है  और  जहां  आवश्यक  हो  उपचारात्मक  कार्रवाई  की  जाती

 पश्चिम  बंगाल  में  टी  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  छाय  बागानों  का  प्रबन्धन  बदलना

 2645.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  क्या  वाणिज्य  मंत्री  24  1992  के  तारांकित  प्रश्न  संਂ  756  के  उत्तर
 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पश्चिम  बंगाल  स्थित  टी  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  चाय  बागानों  का  प्रबंधन  वेस्ट  बंगाल
 टी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  सौंपने  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  किए  गए  अनुरोध  पर  विचार
 किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  किया  गया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान  और  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं

 लिया  गया
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 नाडकर्णी  समिति  की  रिपोर्ट

 2646.  डा०  केਂ  एस०  सौन्द्रमः
 श्री  श्रीबल्लभ
 डा०  डी०  बेंकटेश्वर  रावः

 क्या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बांडों  तथा  यूनिटों  के  व्यापार  में  एक  विशिष्ट  प्रणाली  की  सिफारिश
 करने  के  लिए  श्री  एसਂ  एस०  नाडकर्णी  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  एिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  की  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  समिति  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  दे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  हाल  ही  में

 श्री  एस*  एस०  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  अध्यक्षता  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बांडों  और

 म्यूचुअल  फण्डों  की  यूनिटों  में  व्यापार  करने  संबंधी  एक  समिति  गठित  की  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 सरकारी  क्षेत्र  के  बांडों  और  म्यूचुअल  फ५ण्डों  की  यूनिटों  में  लेन-देनों  से  संबंधित  विद्यमान  व्यापार  करने  की

 पद्धतियों  की  जांच  करेगी  और  बुकिंग  लेन-देनों  की  वैकल्पिक  विशिष्ट  प्रणाली  की  इन  पद्धतियों  और
 औपचारिकताओं  में  सुधार  करने  की  सिफारिश

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 संभावना  है  कि  समिति  अपनी  रिपोर्ट  1992  तक  प्रस्तुत  कर

 राज्यों  की  ओवरड्राफ्ट  स्थिति

 2647.  प्रो*  केਂ  वीਂ  थामसः  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ।  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  की  ओबरड्राफ्ट  स्थिति  क्‍या

 क्‍या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  किसी  राज्य  को  ओवरड्राफ्ट  सुविधा  बंद  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  से  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता
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 विवरण

 1  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  आठ  राज्य  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  साथ  अपने
 खातों  में  औवरड्राफूट  में  रहे  जैसाकि  नीचे  दिया  गया

 ग़्ज्य  ओवरडाफूट  की  राशि

 रुपए

 1.  बिहार  43.64

 2.  गुजरात  60.08
 3.  हिमाचल  प्रदेश  24,04

 4.  मध्य  प्रदेश  20.96
 5.  मणिपुर  3.25
 6.  नागालैण्ड  3.59
 7.  त्रिपुरा  0.07
 8.  उत्तर  प्रदेश  24.60
 |

 और  ओवरड्राफूट  विनियमन  स्कीम  के  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  साथ  सात  लगातार  कार्य  दिवसों  से  अधिक  समय  तक  ओवरड्राफूट  में  रहने  की  इजाजत
 नहीं  यदि  राज्य  सरकार  के  खाते  में  ओवरड्राफू्ट  सात  लगातार  कार्य  दिवसों  से  अधिक  समय  तक
 बना  रहता  है  तो  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ओवरड्राफूट  पूरा  होने  तक  के  लिए  राज्य  सरकार  के  खाते  से

 भुगतान  करना  बंद  कर  देता  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  हिमाचल  पश्चिम
 असम  और  त्रिपुरा  की  राज्य  सरकारों  के  खातों  से  भुगतान  करना  रोक  दिया  गया  था  क्योंकि  उनके

 ओवरड्राफू्ट  सात  लगातार  कार्य  दिवसों  से  अधिक  समय  तक  बने  रहे  थे  और  बाद  में  ओवरड्राफूट  की

 राशि  पूरी  होने  के  बाद  इन  राज्य  सरकारों  के  खातों  से  भुगतान  पुनः  शुरू  कर  दिया  गया

 रक्षा  उत्पादन  इकाइयों  का  उपयोग

 2648.  डा०  बसंत  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पूर्ण  क्षमता  से  चल  रहे  रक्षा  उत्पादन  इकाइयों  तथा  अपनी  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  न  करने

 वाली  इकाइयों  की  संख्या  कितनी-कितनी  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अपनी  क्षमता  का  कम  उपयोग  कर  रही  इन  इकाइयों  को  उन

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  सेवा  में  लगाने  का  है  जिन्हें  अतिरिक्त  श्रम  शक्ति  की  आवश्यकता

 रक्षा  मंत्री  शरद  कुछ  रक्षा  उत्पादन  यूनिटों  में  उत्पादन  के  कतिपय  क्ीत्रों  में

 इतना  कार्यभार  उपलब्ध  नहीं  है  कि  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  सुनिश्चित  किया  जा  इस  संबंध  में

 और  अधिक  ब्यौरे  प्रकट  करना  लोकहित  में  न
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 क्षेत्रों  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  यूनिटें  भी  शामिल  से  वैकल्पिक  कार्य  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रही

 व्यापार  समझौते

 2649,  प्रोਂ  रासा  सिंह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  उन  देशों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिनके  साथ
 केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  के  दौरान  नये  व्यापारिक  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  और  उन  समझौतों  की  शर्तों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान  वर्ष  1991  के  भारत  ने
 रोमानिया  तथा  उजबेकिस्तान  के  साथ  व्यापारिक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  इन  देशों  के साथ  किए  गए  व्यापार
 करार  में  सन्तुलित  आधार  पर  अपरिवर्तनीय  भारतीय  रुपयों  में  व्यापार  का  प्रावधान

 वर्ष  1991  के  दौरान  नेपाल  के  साथ  भी  एक  व्यापार  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  अन्य  बातों  के

 इस  संधि  में  दोनों  देशों  के  बीच  होने  वाले  व्यापार  पर  टैरिफ  रियायती  सीमाशुल्कों  आदि  का  प्रावधान

 समुद्री  उत्पाद  का  निर्यात

 2650.  श्री  वीਂ  एस०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हाल  ही  में  केरल  से  समुद्री  उत्पाद  के  निर्यात  में  भारी  गिरावट  आई  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सलमान

 प्रश्न  नहीं

 आई०  एनਂ  एसਂ  विक्रांत्त  का  आधुनिकीकरण

 2651.  श्रीमती  दीपिका  एच०  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  आई०  एन०  एस०  विक्रान्त  की  नौसेना  की  गोदी  मुम्बई  में  आधुनिकीकरण  और  पुनः  फिटिंग  की

 प्रक्रिया  चल  रही

 यदि  तो  इस  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत  और

 इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 रक्षा  मंत्री  शरद

 और  प्रश्न  नहीं
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 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  योजना  के  अंतर्गत  संग्रहण

 2652  श्री  प्रवीन  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक
 1991  के  अंतर्गत  जमा  की  गई  राशि  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  कया

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  किए  गए  धनराशि  के  नियतन  तथा  जारी  किये  जाने  तथा  वर्ष  1992-93  के

 लिए  निर्धारित  की  गई  राशि  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 योजना  के  अंतर्गत  प्रत्येक  राज्य  राज्य  क्षेत्र  में  अब  तक  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  राष्ट्रीय  आवास  बैंक
 1991  के  तहत  एकत्रित  राशि  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  ब्यौरा  संलम  विवरण  में  दिया  गया

 और  योजना  के  तहत  एकत्रित  राशि  का  40%  गंदी  बस्तियों  की सफाई  और  कम  लागत  के
 मकानों  पर  व्तिपोषण  के  लिए  एक  विशेष  निधि  में  जमा  किया  जाता  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  उक्त  प्रयोजन  के

 लिए  परियोजनाओं  के  क्तिपोषण  और  धन  के  आबंटन  हेतु  मार्गनिर्देश  तैयार  करेगा  और  तदुपरांत  वे  धन  का
 उपयोग

 विवरण

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  स्वैच्छिक  जमा  1991  के  तहत  एकत्रित  राशि

 क्रम  राज्य  का  नाम  जमा  राशि

 संख्या  रुपए

 1.  आम्र  प्रदेश  5,02

 2.  असम  0.51

 3.  बिहार  3.61

 4.  गोआ  1.33

 5...  गुजरात  6.57

 6...  हरियाणा  0.60

 7...  हिमाचल  प्रदेश  0.68

 8.  कर्नाटक  8.28

 9...  केरल  4.77

 10.  भध्य  प्रदेश  2.15

 11...  महाराष्ट्र  36.09

 12  मेघालय  0.45

 13  नागालैंड  0.01
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 क्रम  राज्य  का  नाम  जमा  राशि

 संख्या  रुपए

 14.  उड़ीसा
 ह

 2.84

 15.  पंजाब  5.72

 16.  राजस्थान  1.71

 17...  तमिल  नाडु  12.87

 18...  उत्तर  प्रदेश  17.93

 19.  पश्चिम  बंगाल  22.13

 20...  निकोबार  अंदमान  द्वीपसमूह  0.01

 21.  चंडीगढ़  0.38

 22.  दमन  एवं  दीव  0.27

 23.  दिल्ली  19.57

 24,  पांडिचेरी  0.01

 जोड़  153.51

 कोचीन  पत्तन  के  शिपिंग  चैनल  को  गहरा  करना

 2653.  श्री  रमेश  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  कोचीन  पत्तन  के  शिपिंग  चैनल  को  गहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  कोचीन  पत्तन

 के  नौवहन  चैनल  को  गहरा  करने  के  लिए  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 पर्यटकों  ओर  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  सीमाशुल्क  का  भुगतान

 2654.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारत  आने  बाले  पर्यटकों  और  अनिवासी  भारतीयों  को  सीमाशुल्क  चुका  कर  विदेशी  माल  लाने

 की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  क्‍या  वे  लोग  सीमाशुल्क  का  भुगतान  भारतीय  रुपयों  में  कर  रहे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  शुल्कों  का  भुगतान  केवल  विदेशी  मुद्रा  में  करने  को  अनिवार्य  बनाने  का  है
 ताकि  देश  में  विदेशी  माल  लाने  पर  रोक  लगायी  जा  और

 110



 2  1914  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  रामेश्वर  यात्रियों  और  अनिवासी  भारतीयों
 को  संगत  असबाब  नियमों  के  उपबंधों  के  अधीन  सीमाशुल्क  चुकाकर  विदेशी  माल  लाने  की  अनुमति  दी

 गयी

 सोने  को  जिस  पर  शुल्क  की  अदायगी  विदेशी  मुद्रा  में  की  जानी  होती  यात्रियों  को  अन्य

 वस्तुओं  पर  शुल्क  की  अदायगी  विदेशी  मुद्रा  अथवा  भारतीय  मुद्रा  में  करे  की  छूट  दी  गई

 और  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 उत्तर  प्रदेश  में  कपड़े  का  उत्पादन

 2655.  श्री  गया  प्रसाद  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  कपड़े  के  कुल  उत्पादन  में  उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा  कितना

 उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  कितनी  कपड़ा  मिलें  कार्य  कर  रही  और

 उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  कितनी  कताई  मिलें  कार्यरत  हैं  और  इन  मिलों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 वर्ष-वार  कुल  कितनी  मात्रा  में  कपड़े  का  उत्पादन  किया  गया

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  वर्ष  1991-92  के  दौरान  मिल  क्षेत्र  द्वारा
 देश  में  निर्मित  कुल  कपड़ा  लगभग  2368  मिलियन  मीटर  था  तथा  उसमें  उत्तर  प्रदेश  का  अंशदान  99.4
 मिलियन  मीटर  था  जो  कि  लगभग  4.2  प्रतिशत  बनता

 31  1992  की  स्थिति  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  एन  टी  सी  के  अधीन  15  उस्त्र  मिलें

 उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कताई  मिलों  की  संख्या  तथा  इन  मिलों  द्वारा  निर्मित  कुल
 मात्रा  निम्नोक्त  अनुसार

 वर्ष  कताई  मिलों  की  संख्या  निर्मित  कुल  मात्रा
 कि०

 1989-90  39  116.99

 1990-91  40  127.52

 1991-92  42  106.33
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 तिरुपुर  में  निटबीयर  गारमेन्द्स  टेक्नालोजी  इन्स्टीट्यूट  की  स्थापना

 2656.  श्री  सीਂ  केਂ  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  में  निटवीयर  गारमेन्दस  फैशन  टेक्नालोजी  इन्स्टीट्यूट
 की  स्थापना  करने  का  ताकि  तिरुपुर  के  हौजरी  निर्यातक  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  के  लिए  नया

 डिजाइन  तैयार  कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  से  तिरुपुर  में  निटवीयर
 गारमेंट  फैशन  टेक्नालोजी  इंस्टीट्यूट  की  स्थापना  करने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 फिर  भी  अप्रैरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  निटवीयर  मर्दों  के  निर्यातकों  को  प्रौद्योगिकीय  सहायता
 प्रदान  करने  के  लिए  तिरुपुर  में  एक  अपैरल  प्रशिक्षण  तथा  डिजाइन  केन्द्र  की  स्थापना  की

 पटसन  के  बोरों  का  इस्तेमाल  फिर  से  आरम्भ  कराया  जाना

 2657.  श्री  प्रतापराव  बीਂ  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  पटसन  बोरों  के  इस्तेमाल  पर  लगाये  गये  प्रतिबंध  को  समाप्त  करने  के  बारे
 में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  मामले  में  इस  बीच  कोई  कार्रवाई  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  से  पटसन  पैकिंग  सामग्री

 की  पैकिंग  में  अनिवार्य  1987  के  अन्तर्गत  चीनी  और  उर्वरक  के

 100  प्रतिशत  तथा  सीमेंट  के  65-70%  तक  के  उत्पादन  की  पैकिंग  पटसन  की  सामग्री  में  आरक्षित

 करने  के  बारे  में  जारी  आदेशों  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया

 अन्तर्रज्यीय  सड़कों  के  विकास  के  लिए  केद्धीय  ऋण  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 व्यय  की  गई  धनराशि

 2658.  श्री  के  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  आश्रम  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  की  सीमा  पर  अन्तर्रज्यीय  आर्थिक  महत्व  की

 सड़कों  के  बिकास  के  लिए  केद्रीय  ऋण  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  यद्यपि  आम्र  प्रदेश  और

 उड़ीसा  राज्य  सरकारों  को  अन्तर्रज्यीय  अथवा  आर्थिक  महत्व  की  सड़कों  के  विकास  के  लिए

 केद्रीय  ऋण  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  अनुमोदित  कार्यों  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकेरूदारा
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 किए  गए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  क ेलिए  जारी  की  गई  थीं  जबकि  कोई  भी  अनुमोदित  परियोजना  आम्र  प्रदेश
 तथा  मध्य  प्रदेश  राज्यों  की  सीमा  पर  नहीं

 क्‍्यूबा  को  खावल  का  निर्यात

 2659.  डा०  डी०  बेंकटेश्वर  रावः
 भरी  संतोष  कुमार  गंगवारः

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकर  ने  क्यूबा  को  चावल  का  निर्यात  करने  के  संबंध  में  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  चावल  की  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  करने  का  विचार  है  और  तत्संबंधी  शर्तें  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  से  सरकार  ने  क्‍्यूबा  को  वाणिज्यिक
 आधार  पर  10,000  मीट्रिक  टन  चावल  उपलब्ध  कराने  का  निश्चय  किया

 भारव  और  रूस  के  बीच  बैंकिंग  लेनदेन  डालर  में  करने  हेतु  समझोता

 2660.  श्री  एन०  जे०  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारत  सरकार  और  रूस  के  बीच  बैंकिंग  लेनेदेन  अमरीकी  डालर  में  करने  के  संबंध  में  कोई
 समझौता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यह  समझौता  किस  तारीख  को  किया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  भारत  सरकार  और  रूस  संघ  की
 सरकार  के  बीच  1992  में  व्यापारिक  कारोबार  और  भुगतानों  के  विषय  पर  22.2.92  को  एक  नयाचार  पर

 हस्ताक्षर  नयाचार  नयाचार  के  परिशिष्ट  1  और  1]  में  विनिर्दिष्ट  वस्तुओं  की  सूची  के  संबंध  में  एक

 केन्द्रीयकृत  निपटान  प्रणाली  के  माध्यम  से  संतुलित  आधार  पर  प्रभावित  होने  वाले  व्यापार  का  उल्लेख
 नयाचार  में  भुगतान  की  तारीख  को  भारतीय  रुपए  और  निर्दिष्ट  मुद्रा  के  बीच  भारत  में  प्रचलित  विनिमय  दर  के

 अनुसार  भारतीय  रुपयों  में  किए  जा  रहे  भुगतानों  के  साथ  मुक्त  परिवर्तनीय  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राओं  के  मूल्य  वर्ग  दिए
 गए  भारत  में  उदारीकृत  विनिमय  दर  प्रबंध  प्रणाली  के  लागू  होने  के  नयाचार  की  केन्द्रीयकृत
 निपटान  प्रणाली  के  अन्तर्गत  व्यापार  को  सरल  बनाने  के  लिए  स्थापित  किए  गए  बैंक  खातों  को  अमरीकी  डालरों
 में  भी  बनाए  रखने  का  निर्णय  लिया  गया  भारत  और  रूस  के  बीच  इसे  क्रियात्मक  रूप  देने  के  लिए

 ७ਂ  10.6.92  को  एक  बैंकिंग  करार  पर  हस्ताक्षर  किए

 नयाचार  की  केन्द्रीयकृत  निपटान  प्रणाली  के  दायरे  से  भारत  और  रूस  के  बीच  संभ  प्रकार  के  व्यापार
 के  लिए  भुगतान  किसी  भी  मुक्त  परिवर्तनीय  मुद्रा  अथवा  मान्यताप्राप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापारिक  सहयोग  के  किसी  भी

 रूप  में  करना
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 बांडਂ

 2661.  श्री  गुरुदास  कामतः  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क़ि

 क्या  जापान  ने  भारत  को  अपने  बाजार  में  येन  बांड  जारी  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  अभी  तक  चार  भारतीय
 ऋणकर्ताओं  ने  14  निर्गमों  के  माध्यम  से  जापानी  बाण्ड  बाजार  में  सरकारी  तथा  निजी  बाण्ड  दोनों  ही  प्रकार  से
 निधियां  जुटाई  ये  ऋणकर्ता  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी  बी  भारतीय  औद्योगिक  वित्त
 निगम  एफ०  सी०  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  सी  आई  सी  और
 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  एन  जी  कुल  175  अरब  जापानी  येन  की  राशि  जुटाई  गई

 छावनियों  में  चुनाव

 2662.  श्री  सैयद  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  विभिन्न  छावनियों  में  पिछली  बार  किस  तारीख  को  चुनाव  हुए

 छावनी  बो्डों  निर्वाचित  सदस्यों  की  संख्या  कितनी

 इन  बोडों  में  पदेन  सदस्यों  की  संख्या  कितनी  है  और  चालू  वर्ष  के  लिए  प्रत्येक  बोर्ड  के बजट  का  ब्यौरा
 क्या  और

 प्रत्येक  छावनी  बोर्ड  को  सरकार  द्वारा  कितनी  राज  सहायता  दी  जाती

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  देश  में  62  छावनियां  56  छावनियों  के  लिए  आम

 चुनाव  2.2.1992  को  आयोजित  किए  गए  देहरादून  और  फतेहगढ़  छावनियों  के  लिए  आम  चुनाव
 12.4.1992  को  कराए  गए  अम्बाला  छावनी  बोर्ड  के  लिए  चुनाव  9.8.1992  को  कराए  जाने  प्रशासनिक
 कारणों  से  जम्मू  और  बादामी  ब्राग  छावनी  बो्डों  का  गठन  31.1.1992  और  27.4.1992  को  एक  वर्ष  के

 लिए  परिवर्तित  रूप  से  कर  दिया

 चुनाव  की  चुने  गए  सदस्यों  की  पदेन  और  मनोनीत  किए  गए  सदस्यों  की  संख्या  और  वर्ष
 1991-92  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  छावनी  को  दिए  गए  सहायता  अनुदान  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 में
 दिए  गए

 जहां  तक  चालू  वर्ष  के  लिए  प्रत्येक  छावनी  बोर्ड  के बजट  का  संबंध  इस  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो

 है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 विवरण

 ।
 छावनी  का  पिछले  चुनाव  चुने  गए  संख्या  साधारण  सहायता  विशेष  सहायता

 नाम  की  तारीख  सदस्यों  RA  “:  अनुदान  91-92  अनुदान  91-92 ह
 की  संख्या  रुपये  रुपये

 पेन
 मनोनीत

 सदस्य

 2  3  4  5  6  7  8

 हु  1  आगरा  02  92  07  03  04  8.00  शून्य
 2.  अहमदाबाद  !!  07  03  04  शून्य  शून्य

 3  3.  अहमदनगर  !!  07  03  04  38.00  शून्य

 |...  4...  अजमेर  "  01  01  0  5.00  शून्य

 |
 5.  इलाहाबाद  "  07  03  04  शून्य  शून्य

 |
 6.  अलमोड़ा

 !!  01  01  01  0.17  शून्य
 |  7.  अम्बाला  26.07.87*  07  03  04  शून्य  शृन्य
 8.  अमृतसर  02.02.92  04  03  01  शून्य  शून्य

 ।  9.  ओरंगाबाद  !!  07  03  ०4  1.60  शून्य

 बबीना
 ४!  07  03  04  1.50  शून्य

 11...  बकलौह  हैं  01  01  01  1.90  शून्य
 12,  बदामीबाग  18.05.86  01  01  02  50  शून्य

 अब  27.4.92
 को  बदल  गई

 13.
 बैरकपुर  02.02.92  07  03  04  30.00  शून्य

 14...  बरेली  !!  07  03  04  शून्य  शून्य
 '  15.  .  बैलगांव  ए  07  03  04  शून्य  शून्य

 16...  कम्नौर  02.02.92  04  03  0।  शून्य  शून्य

 ,
 *  17.  चकराता  .  01  01  01  15.00  3.90

 18.  क्‍लेमेन्ट  "  05  03  02  35.25  2.18
 19...  डगशार्ड  !!  01  01  01  14.00  शृन्य
 20.  डलहौजी  हे  01  01  01  12.68  शून्य

 ...  दिल्‍ली  है  97  03  04  शूत्य  शून्य
 २2...  देहरादून  12.04.92  07  03  04  34.00  शून्य
 23...  देवलाली  02.02.92  07  03  04  51.00  50.00
 24...  दानापुर

 "  ०7  03  ०4  24.45  शूत्य
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 56...  सागर  07  03  04  शून्य  शून्य

 1957.  सिकन्दराबाद  07  03  04  शून्य  शून्य
 58...  शाहजहांपुर  07  03  1.00  शून्य
 59...  शिलांग  05  03  02  9.00  शून्य
 60...  सुबोधू  04  03  01  11.00  शून्य
 61...  वाराणसी  07  03  04  14.40  शून्य
 62...  बेलिंगटन  !!  07  03  04  37.10  शून्य

 गोवा  में  ऋणराशि-जमाराशि  का  अनुपात
 2663.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदयेः  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 3  1992  को  गोवा  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  कुल  कितनी  जमा-राशि  और

 विभिन्न  संस्थाओं  को  इन  बैंकों  की  उक्त  जमा-राशि  में  से  कितनी  धन-राशि  ऋण  के  रूप  में  दी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  31  1992  के  आंकड़े  अभी
 तक  प्राप्त  नहीं  हुए  1991  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  गोवा  में  20

 राष्ट्रीकृत  बैंकों  की  बकाया  राशि  और  ऋण  राशि  क्मशः  1154  करोड़  रुपए  और  350  करोड़  रुपए

 पटसन  आधुनिकीकरण  कोष

 2664.  श्री  सनत  कुमार  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पटसन  आधुनिकीकरण  कोष  योजनाओं  की  रूप  रेखा  क्‍या  और

 ष्
 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इनमें  से  कितनी  राशि  का  उपयोग  पटसन  उद्योग  द्वारा  किया

 गया

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  की
 धन  राशि  150  करोड़  रु०

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  में  से

 पटसन  उद्योग  को  निम्नलिखित  राशि  वितरित  की

 वर्ष  राशि
 1989-90  8.41
 1990-91  8.45

 1991-92  5.84

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपना

 2665.  श्री  गोपीनाथ  क्या  जल  भधूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 प्रश्न  नहीं

 कि
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 भारत-स्पन  व्यापार

 2666.  श्री  सुबास  चन्द्र  नायकः  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 t

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारत  स्पेन  व्यापार  बढ़ाने  का

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  किन-किन  क्षेत्रों  में  यापार  तथा  संयुक्त  उच्चम  स्थापित  किए  गए  हु

 भारत-स्पेन  व्यापार  के  विस्तार  हेतु  पहचाने  गए  नए  क्षेत्र  कौन-कौन  से  और

 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  और  सरकार  का  यह  प्रयास  है  कि
 भारत-स्पेन  व्यापार  का  विस्तार  किया  भारत  से  स्पेन  को  होने  वाले  निर्यात  के  प्रमुख  क्षेत्र  ये  समुद्री  .

 चमड़ा  उत्पाद  ओर  वस्त्र  एवं  स्पेन  से  आयात  होने  वाली  प्रमुख  मद्दों  में

 लोहा  एवं  अलोह  धातुएं  और  इंजीनियरी  माल  शामिल

 भारत-स्पेन  संयुक्त  उद्यम  के  कुछ  क्षेत्र  ये  हैं--चमड़ा  परिष्करण  सर्किट  ब्रेकर  और  समुद्री  उत्पाद  ।

 और  हाथ  के  बिजली  के  स्विचगियरों  और  पम्पों  तथा  कम्मरेशरों  जैसी  मदों
 का  और  अधिक  निर्यात  किए  जाने  की  गुंजाइश

 शेयर  बाजार  में  वित्तीय  संस्थाओं  की  भूमिका

 2668.  श्री  श्रवण  कुमार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  चार  महीनों  के  दौरान
 शेयर  बाजार  में  अचानक  उछाल  के  बाद  तेजी  से  आयी  मंदी  को  रोकने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय

 संस्थाओं  ने  क्या  कदम  उठाए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  वित्तीय  सामान्य  नियम  के  स्टाक
 बाजार  में  अपने  निवेशकों  के  दीर्घाकालीन  हित  में  धनराशियों  को  सावधानीपूर्वक  लगाती  हैं  ताकि  उससे  यह

 *

 सुनिश्चित  हो  सके  कि  निवेशक  की  निधि  सुरक्षित  रह  उसकी  नकद  परिसम्पत्ति  बनी  रहे  और  उसे  प्रतिलाभ
 मिल  उक्त  संस्थाएं  कजार  की  स्थिति  के  आधार  पर  और  सभी  संबंधित  कारकों  अर्थात  किसी  कम्पनी  का

 ट्रैक  प्रतिशियय  शेयर  का  उचित  शेयर  के  उच्च  और  निम्न  बाजार  आदि  को  ध्यान  में
 रखकर  चयनात्मक  रूप  से  खरीद  और  बिक्री  का  कार्य  करती

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  समूह  बीमा  योजना

 2669.  श्री  हाराधन  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  इस  समय  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  समूह  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  लाभार्थियों  की  संख्या
 कितनी  और

 इस  योजना  के  अंतर्गत  अब  तक  निपटाए  गए  दावों  की  संख्या  और  राशि  का  राज्यवार  और  वर्षर

 ब्योरा  क्या  |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  देश  में  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  के  लिए  सामूहिक
 बीमा  योजना  के  अंतर्गत  लाभभोगियों  की  अनुमानित  संख्या  करोड़

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 के
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 गुजरात  में  बैंकों  द्वारा  पूंजी  निवेश

 2670.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गुजरात  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना
 अवधि  के  दौरान  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  लिये  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने
 लाइसेंस  जारी  किये  और

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  गुजरात  में  किया  गया  प्रति  व्यक्ति  पूंजी
 निवेश  उनके  द्वारा  किये  गये  राष्ट्रीय  पूंजी  निविश  के  औसत  की  तुलना  में  कितना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 साथ-साथ  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  दौरान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  (1985-90)  के  अन्तर्गत  सरकारी  क्षेत्र
 के  बैंकों  द्वारा  शाखायें  खोलने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  पहचान  किए  गए  केन्द्रों
 की  सूची  के  आधार  पर  गुजरात  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  151
 केन्र  और  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  102  केन्द्र  आबंटित  किए

 वर्ष  1990  के  लिए  गुजरात  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  का  प्रति  व्यक्ति  पूंजी  निवेश  तथा  राष्ट्रीय
 औसत  निवेश  क्रमशः  327  रुपए  और  249  रुपए

 आम  का  निर्यात

 2671.  श्रीमती  भावना  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  अधिकतम  मात्रा  में  आम  का  निर्यात  किया  जाता  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  आम  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  अधिकतम  मात्रा  में  आम  का  निर्यात

 संयुक्त  अरब  अमीरात  को  किया  जाता

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  आम  के  निर्यात  से  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  निम्नलिखित

 1990-91*  —  3122  लाख  रुपया

 1991-92**  3600  लाख  रुपया

 *स्नोत  --  डी  जी  सी  आई  एस

 **स्रोत  --  निर्यातकों  की  विवरणियों  पर  आधारित  अनन्तिम
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 इंजीनियरिंग  उद्योग  द्वारा  निर्यात

 2672.  श्री  दत्तात्रेय  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इंजीनियरिंग  उद्योग  की  निर्यात  उपलब्धियां  क्‍या  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यात  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 ?

 ॥
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इंजीनियरिंग

 उद्योग  का  निर्यात  निष्पादन  निम्नलिखित  हैः

 रुपये

 वर्ष  मूल्य

 1990-91  3443

 1991-92  4855

 डी  जी  सी  आई  एण्ड  एस

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यात  के  लिए  अनन्तिम  तौर  पर  5910  करोड़  रुपये
 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 रुपए  की  परिवर्तनीयता

 2673.  श्रीमती  गीता  मुखर्जीः
 श्री  आनन्द  रत्न
 श्री  जार्ज

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  रुपए  की  आंशिक  परिवर्तनीयता  की  नीति  के  व्यापार  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  कोई

 मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  व्यापार  हेतु  रुपए  को  पूर्णरूप  से  परिवर्तनीय  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  परामर्श  से

 सरकार  द्वारा  रुपए  की  आंशिक  परिवर्तनीयता  की  नई  प्रणाली  को  लगातार  मानीटर  किया  जा  रहा  मानिटर्रिंग

 के  परिणामों  से  पता  चलता  है  कि  प्रणाली  ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर  रही  व्यापार  लेखे  पर  पूर्ण  परिवर्तनीयता

 123



 लिखित  उत्तर  24  1992

 के  समय  और  उसकी  गति  देश  के  अन्दर  प्राप्त  की  गई  बृहत्‌  आर्थिक  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  वातावरण
 और  अंतराष्ट्रीय  पूंजी  बाजारों  की  दशाओं  जैसे  अनेक  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  की

 संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  दिशानिर्देश

 2674,  श्री  आर»  सुरेन्द्र
 डा०  डी०  बेंकटेश्वर  राबः
 श्री  माणिकराब  होडल्या  गावीतः

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  हेतु  दिशानिर्देश  बनाने  हेतु  किसी  समिति  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  द्वारा  नये  दिशानिर्देशों  की  पूरी  तरह  से  जांच  कर  ली  गई  है  और  इनकी  शीघ्र  ही  घोषणा

 किये  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  दिशानिर्देश  कितने  सहायक  सिद्ध

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान

 नीति  को  शासित  करने  वाले  विदेश  विनियोजन  के  संबंध  में  सिफारिशें  करने  के  लिए  एक्जिम
 बैंक  की  अध्यक्षता  में  व्यापार  बोर्ड  के  एक  उप-समूह  का  गठन  किया  गया

 समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विदेश  में  संयुक्त  उच्चमों  से  संबंधित  अंतर-मंत्रालयीय  समिति  को

 अत्यधिक  शक्तियां  आवेदन  पत्रों  पर  समय-बद्ध  रूप  से  कार्रवाई  विदेशी  उच्चमों  को  अत्यधिक

 क्रियात्मक  स्वतंत्रता  कुछ  विशेष  मामलों  में  स्वतः  अनुमोदन  और  कार्यनिष्पादन  की  समीक्षा  करने  के  लिए

 बेहतर  व्यवस्था  की  सिफारिश  की

 से  विदेश  में  संयुक्त  उद्यमों  तथा  संपूर्ण  स्वामित्त  वाली  सहायक  कंपनियों  की  स्थापना  करने

 संबंधी  दिशानिर्देशों  के  संशोधन  का  मामला  विचाराधीन

 124



 2  1914  लिखित  उत्तर
 सकसससओ-ससससससससकनसक  उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय  उक्‍७सस  न  नततस  निर्माण

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमा्गों  पर  पुलों  का  निर्माण

 2675.  श्री  गया  प्रसाद  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1992-93  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  पुल  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  कितने  पुलों  की  मरम्मत  हो  रही  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पुलों  की  मरम्मत  पर  हुए  खर्च  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  वर्ष  1992-93  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बनाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  पुलों  की  संख्या  छः

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  इस  समय  मरम्मत  किए  जा  रहे  पुलों  की  संख्या  तीन

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुलों  की  मरम्मत  पर  किए  गए  व्यय  के  ब्यौरे  इस  प्रकार

 वर्ष  राशि

 1989-90  11.23
 1990-91  19.00
 1991-92  2.23

 का  दुर्घटनाग्रस्त  होना

 2676.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्सः  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  विमान  दुर्घटनाग्रस्त

 इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  हुई  जान  व  माल  की  क्षति  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसका  क्‍या  परिणाम  और

 भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाएं  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 रक्षा  मंत्री  शरद  वर्ष  1989-90  से  1991-92  तक  30  वायुयान  दुर्घटनाग्रस्त

 हुए  |

 मारे  गये  बिमान  चालकों  की  14
 मारे  गये  सिविलियन  शून्य
 सैनिक  सम्पत्ति  की  हानि  64.75  करोड़  रुपये
 सिविलियन  सम्पति  की  हानि  2.43  लाख  रुपये
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 दुर्घटनाएं  मानव  चालक  दल  भूल  तकनीकी  पक्षियों  के  प्राकृतिक  तथा
 संक्रियात्तक  आदि  के  कारण

 दुर्घटनाओं  की  संख्या  न्यूनतम  रखने  का  प्रयास  एक  निरन्तर  चलती  रहने  वाली  प्रक्रिया  प्रत्येक

 दुर्घटना  की  जांच-अदालत  द्वारा  जांच  पड़ताल  की  जाती  जिसमें  विशेषज्ञ  शामिल  होते  जांच  अदालत  की

 सिफारिशों  के  आधार  ऐसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृति  को  रोकने  के  लिए  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  जाती  जब
 कभी  कोई  प्रतिकूल  स्थिति  या  कमजोर  क्षेत्र  का  पता  चलता  है  तो  उत्पादकों  तथा  प्रयोक्ताओं  के  विशेषज्ञों  की

 सहायता  से  उसका  विशेष  रूप  से  संयुक्त  अध्ययन  किया  जाता  है  ताकि  समस्या  की  गहराई  से  जांच  की  जा  सके

 और  उसमें  सुधार  लाने  के  लिए  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जा  उड़ान  सुरक्षा  के  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने

 के  लिए  गठित  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सभी  सिफारिशें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  हैं  तथा  उन  पर  कार्रवाई
 भी  पूरी  कर  ली  गई

 तमिलनाडु  में  कॉफी  की  खेती

 2677.  श्री  सी०  केਂ  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 क्‍या  कॉफी  बोर्ड  का  विचार  तमिलनाडु  सरकार  के  सहयोग  से  तमिलनाडु  के  कोयम्बट्र  और  नीलगिरी

 जिलों  में  बड़े  पैमाने  पर  कॉफी  की  खेती  करने  का  और

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  और  काफी  बोर्ड  का  कोयम्बटूर  या

 नीलगिरी  में  बड़े  स्तर  पर  कॉफी  बागान  लगाने  का  प्रस्ताव  नहीं  वीं  योजना  अवधि  के

 परम्परागत  जिनमें  तमिलनाडु  भी  आता  में  10,000  हेक्टेयर  (2,000  हेक्टेयर  प्रतिवर्ष  की  दर  क्षेत्र
 में  खेती  के  सामान्य  विस्तार  का  प्रावधान  किया  गया

 उर्वरकों  और  फार्मास्यूटिकलों  के  निर्यात  में  भारत  को  अधिमान  देना
 2678.  श्री  प्रतापराव  जी०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  अमरोकी  सरकार  ने  भारत  को  उर्वरकों  और  फार्मास्यूटिकलों  के  निर्यात  में  किसी  प्रकार  का

 अधिमान  न  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्रवाई  की  है  अथवा  करने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  सरकार

 ने  दिनांक  29  1972  को  इस  आशय  की  घोषणा  की  कि  अमरीका  को  होने  वाले  60  मिलियन  डालर

 मूल्य  के  भारतीय  निर्यात  की  जी  एस  पी  योजना  के  तहत  मिलने  बाला  शुल्क  मुक्त  व्यवहार  देना  बन्द  कर  दिया

 इस  निर्यात  में  टैरिफ  अनुसूची  की  सुमेलित्र  प्रणाली  के  अध्याय  28-38  में  बिहित  मुख्यतया
 उर्वरकों  और  संबद्ध  उत्पादों  को  कवर  किया  गया  जी  एस  पी  लाभों  का  स्थगन  दिनांक  19

 1992  से  प्रभावी  किया  इस  कार्यवाही  के  प्रभावित  उत्पादों  का जब  भारत  से  आयात  होगा  तब

 बे  शुल्क  मुक्त  व्यवहार  के  पात्र  नहीं  ऐसे  उत्पादों  पर  परम  मित्र  राष्ट्र  के  टैरिफ  लगेंगे  जो  0.5

 प्रतिशत  से  लेकर  17.5  प्रतिशत  तक

 भारत  सरकार  का  यह  दृष्टिकोण  अमरीकी  प्राधिकारियों  को  सूचित  कर  दिया  गया  था  कि  अमरीका  द्वारा  की
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 गई  उक्त  कार्यवाही  असामयिक  और  अवांछित  इस  पर  अमरीका  की  यह  प्रतिक्रिया  रही  कि  यदि
 भारत  एकख-संरक्षण  के  विषय  पर  अमरीका  की  चिन्ताओं  पर  ध्यान  देता  है  तो  उक्त  कार्यवाही  रदद  की  जा
 सकती

 उड़ीसा  के  गैर-पारंपरिक  क्षेत्रों  में  कॉफी  की  खेती

 2679.  श्री  केਂ  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार  ने  उड़ीसा  में  गैर-पारंपरिक  क्षेत्रों  में  कॉफी  की  खेती  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  उड़ीसा  में  कितने  हेक्टेयर  भूमि  में  काफी  की  खेती  की

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दोरान  कॉफी  बोर्ड  कॉफी  के  अन्तर्गत  नए  क्षेत्रों  को  लाने  में  तरजीह  देने  के  बजाए  उन  वर्तमान  काफी  क्षेत्रों  को
 समेकित  किया  जाए  जो  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  किन्तु  सम्बन्धित  गैर-परम्परागत  काफी  उपजकर्ता  राज्य  सरकारों
 द्वारा  चलायी  गई  आर्थिक  /  एकीकृत  ग्रामीण  आदिवासी  विकास  परियोजनाएं  यदि  कोई  तो
 उनके  अन्तर्गत  काफी  विस्तार  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  बोर्ड  ने  सम्पूर्ण  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  के  वास्ते
 समग्र  रूप  से  5000  हेक्टेयर  भूमि  विस्तार  के  लिए  एक  नाममात्र  लक्ष्य  का  प्रावधान  किया  इस  5,000
 हेक्टेयर  भूमि  के  नाममात्र  लक्ष्य  का  राज्य  वारनिर्धारण  इसलिए  नहीं  किया  गया  है  ताकि  गैर-परम्परागत  काफी
 उपजकर्ता  राज्यों  में  आरम्म  होने  वाली  ऐसी  परियोजनाओं  पर  विचार  करते  समय  लोचशीलता  रखी  जा

 केरल  को  द्वारा  सहायता

 2680.  ओ्रो०  के*  थी०  थामसः  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण
 विकास  बैंक  द्वार  केरल  को  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान  दी  जाने  वाली  धनराशि  का  सेक्टर-वार  ब्यौरा
 क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  राज्यों
 के  सभी  जिलों  के  लिए  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  हेतु  संभाव्यता  से  जुड़ी  ऋण  योजनायें  एल  तैयार
 करता  है  जो  उपलब्ध  क्षमता  और  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  पर  आधारित  होती  इन  योजनाओं  में
 स्थानीय  आवश्यकताओं  और  संभावनाओं  तथा  विकास  एजेंसियों  से  संबंध  परिलक्षित  होता  बुनियादी

 स्तर  के  ऋण  का  प्रयोजन-वार  प्रवाह  और  केरलें  राज्य  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 योजनाबद्ध  ऋण  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  अनुमानित  पुनर्वित्त  सहायता  संलम्म  विवरण  में

 दी  गई  यह  अनुमान  नाबार्ड  द्वारा  तैयार  की  गई  संभाव्यता  से  जुड़ी  ऋण  योजनाओं  पर  आधारित
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 !  केरल  सरकार  को  ऋण

 !  2681.  श्री  टी०  जेਂ  अन्जलोज़ः  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ६,  केरल  सरकार  द्वारा  गत  दो  वर्षों  मे ंकिने  ऋण  की  मांग  की  और  इसके  क्या  प्रयोजन

 }  उपर्युक्त  प्रत्येक  वर्ष  में  राज्य  सरकार  को  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 क्या  स्वीकृत  किया  गया  ऋण  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगे  गये  ऋण  से  काफी  कम  और

 यदि  तो  इसके  या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  वर्ष  1990-91  के  दौरान  केरल
 !  सरकार  ने  नवें  क्ति  आयोग  द्वारा  यथा  मूल्यांकित  राज्य  के  समग्र  राजस्व  घाटे  के  एक  भाग  को  पूरा  करने  के

 लिये  100  करोड़  रुपये  के  विशेष  ऋण  की  मांग  की  राज्य  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  अपनी  क्तीय

 कठिनाइयों  से  निपटने  के  लिये  मध्यम  अवधि  ऋण  के  रूप  में  100  करोड  रुपये  की  अतिरिक्त  विशेष
 सहायता  देने  के  लिये  भी  अनुरोध  किया

 से  1990-91  में  किये  गये  अनुरोध  पर  इस  मंत्रालय  में  विचार  किया  गया  था  तथा  उसे
 स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  नवें  वित्त  आयोग  का  यह  अभिमत  जिसके  अन्तर्गत  विशेष  ऋण  मांगा
 गया  एक  सुझाव  की  तरह  था  न  कि  सिफारिश  और  उसे  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया

 वर्ष  1991-92  में  राज्य  सरकार  के  100  करोड़  रुपये  के  मध्यम  अवधि  ऋण  के  लिये  अनुरोध  को  भी

 पु

 केंद्र  की  संसाधनों  की  भारी  कमी  के  कारण  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 ँ

 जीवन  थ्रीमा  निगम  द्वारा  पूंजी  निवेश

 2682.  श्री  एन०  जे०  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  वर्ष  1992-93  में  पूंजी  निवेश  की  कौन-कौन  सी  विभिन्न  योजनाएं
 और

 प्रस्तावित  पूंजी  निवेश  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कितना  अधिक/कम

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलब्लीर  वर्ष  1992-93  के  दौरान  निवेश  करने  के
 ह  लिए  जीवन  बीमा  निगम  की  विभिन्न  योजनाओं  के  नाम  निप्नानुसार

 (1)  भारत  सरकार

 (2)  राज्य  सरकार

 (3)  भूमि  विकास  बैंक

 (4)  बिजली  बोर्ड

 (5)  राज्य  वित्त  निगम

 (6)  इसके  अलावा  जीवन  बीमा  निगम  सामाजिक  आवास  योजनाओं  के  लिए
 ण्ज्य

 ,  शीर्ष
 रे

 सहकारी  आवास  वित्त  आवास  नगर  जिला  ऱ्ज्य

 रणा्ज्य
 बिजली
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 सड़क  परिवहन  औद्योगिक  चीनी  सहकारिताओं  और  निगमित  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  भी  ऋण

 देता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किए  गए  निवेश  नीचे  हेए  गए

 1989-90  1990-91  1991-92

 4028  4841  6032

 वित्त  वर्ष  1992-93  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  वारा  लगभग  7400  करोड़  रुपए  का  निवेश  करने  का  प्रस्ताव

 विधायिका  और  न्यायपालिका  का  कार्यकरण

 2683.  श्री  बीਂ  राज  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  पहले  की  अपेक्षा  अब  विधायिका  और  न्यायपालिका  में  मतभेद  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाये  जाने  का  विचार

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंसराज  से  दल
 परिवर्तन  के  कारण  निरहता  से  संबंधित  प्रश्न  पर  विधायिका  और  न्यायपालिका  के  बीच  संभावित  टकराव  का
 विवाधक  हाल ही  में  उत्पन्न  हुआ  ऐसे  टकराव  की  किसी  भी  गुंजाइश  से  बचने  की  दृष्टि  से  संविधान
 की  दसवीं  अनुसूची  में  अंतर्विष्ट  दल  परिवर्तन  विरोधी  विधि  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  के  प्रश्न  की  समीक्षा  कर
 रही  इस  संबंध  में  एक  अपील  प्राधिकरण  का  उपबंध  करने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  ब्यौरा
 तैयार  किया  जा  रहा

 धन  का  अभाव

 2684.  श्री  श्रवण  कुमार
 श्री  बसुदेव

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1992-93  का  बजट  पारित  होने  के  बाद  अब  तक  घोषित  कर  राहत  राशि  कुल  कितनी

 क्या  इसके  फलस्वरूप  धन  का  अभाव  हुआ  है  और  क्या  सरकार  इस  वर्ष  कुछ  सामाजिक  रूप  से

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए  पिछले  वर्ष  के  स्तर  पर  भी  बजट  आबंटन  बनाये  रखने  में  असमर्थ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  अथवा  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  वक्त  1992  के  14  1992  को
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 अधिनियमित  हो  जाने  के  2।  1992  तक  दी  गयी  कर  राहतों  की  राशि  एक  पूरे  वर्ष  में  सीमाशुल्क
 संबंध  में  162.42  करोड़  रुपये  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  संबंध  में  321.40  करोड़  रुपये

 वर्ष  1991-92  ओर  वर्ष  1992-93  के  दौरान  सामाजिक  दृष्टि
 करते  कुछेक  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए  किये  गये  बजट  आतंटनों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 रुपयों

 क्षेत्र  1991-92  1992-93

 ग

 स्वास्थ्य  525.31  560.29

 परिवार  कल्याण  866.60  1010.41

 शिक्षा  1678.98  1725.17

 महिला  तथा  बाल  विकास  404.65  489.63

 ग्रामीण  विकास  3021.24  3113.24

 कल्याण  507.13  559.18

 *५  उपर्युक्त  आंकड़ों  से यह  पता  चल  जायेगा  कि  सरकार  ऊपर  बताये  गये  सामाजिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के

 लिए  वर्ष  1992-93  के  बजट  आवंटनों  को  पूर्ववर्ती  वर्ष  के  स्तर  तक  बनाये  रखने  में  सफल  रही

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 नये  मांडबवी  पुल  का  निर्माण

 2685.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गोवा  में  मांडवी  नदी  पर  नये  पुल  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योग  क्‍या

 ४3  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  और  ठेकेदार  पर  इस  कारण  से  हुई  क्षति  के  मुआवजे  के  रूप
 *

 में  किये  गये  जुमने  का  व्यौरा  क्या  और

 इस  पुल  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  संशोधित  समय-सीमा  निधारित  की  गई

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  और  गोवा  में

 नदी  पर  नया  पुल  पूरा  होने  वाला

 पुल  के  पूरा  होने  के  विलम्ब  1990  में  स्पेन  के  साथ-साथ  ट्रसਂ  के  टूट
 जाने  के  कारण  परिनिधारित  क्षति  के  तौर  पर  ठेकेदार  पर  अभी  तक  कोई  जुर्माना  नहीं  किया  गया

 ९
 इस  पुल  के  पूरा  होने  का  संशोधित  समय  1992
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 उत्तर  प्रदेश  में  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  का  एकक

 2686.  श्रीमती  भावना  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  का  एकक  खोलने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रक्षा  मंत्री  शरद

 प्रश्न  नहीं

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  की  गाजियाबाद  और  कोटद्वार  स्थित  मौजूदा  यूनिटों  के  अतिरिक्त  उत्तर
 प्रदेश  में  और  कोई  नई  यूनिट  खोलने  की  फिलहाल  आवश्यकता  नहीं

 पटसन  उद्योग  का  वैविध्यीकरण  ध

 2687.  श्री  आर  सुरेन्द्र  रेड्ठीः
 डा०  डी०  बेंकटेश्वर

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  पटसन  के  उत्पादों  में  ढांचागत  परिवर्तन  लाने  की  दृष्टि  से  पटसन  उद्योग  के
 वैविध्यीकरण  हेतु  कई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ये  कदम  पटसन  उद्योग  के  कार्य  निष्पादन  के  सुधार  में  किस  हद  तक  सहायक  हुए  हैं

 वर्ष  1991-92  में  पटसन  उत्पादन  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  पटसन  के  कुल  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  इसमें  किस  हद  तक  वृद्धि  होने  की  संभावना

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  से  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  में
 विविधोकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  पटसन
 ओर  वस्त्र  मिलों  को  सभी  प्रकार  के  फाईबर  और  यार्न  का  इस्तेमाल  करने  की  रियायती  शुल्क  पर  मशीनों  ेल्‍
 का  रियायती  उत्पाद  शुल्क  शुल्क  की  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  को  पटसन  यार्न/फैब्रिक  की  सप्लाई
 पर  उत्पाद  शुल्क  की  अनुसंधान  व  विकास  कार्यों  का  बित्त  पोषण  तथा  विविधीकृत  पटसन  उत्पादों  के  लिए
 बाजार  अनुसंधान  व  विकास  संस्थानों  से  प्रौद्योगिकी  का  उद्यमियों  को  अन्तरण  करने  में  सहायता  प्रदान
 करने  तथा  पटसन  क्षेत्र  में  विविधीकरण  को  नई  दिशा  तथा  थ्रस्ट  देने  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  पटसन  विविधीकरण

 केद्र  की  स्थापना  भी  की  गई

 इन  उपायों  से  नई  श्रृंखला  के  पटसन  उत्पादों  का  उत्पादन  तथा  खपत  करने  में  सहायता  मिली

 इसलिए  पटसन  उद्योग  उन  वस्तुओं  के  उत्पादन  पर  निर्भर  नहीं  है  जो  परम्परागत  रूप  से  अपनी  पैकिंग  में  पटसन
 का  प्रयोग  करते  इसलिए  पटसन  के  अन्त-प्रयोग  में  कुछ  स्थिरता  आ  गई  j

 से  सरकार  पटसन  के  सामान  के  उत्पादन  के  लिए  पृथक  रूप  से  निधियां  निर्धारित  नहीं  करती

 ॥
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 यह  निवेश  पटसन  उद्योग  द्वारा  किया  गया  वर्ष  1991-92  में  12.78  लाख  टन  पटसन  के  सामान  का
 *

 उत्पादन  वर्ष  1992-93  के  दौरान  पटसन  के  सामान  का  उसकी  घरेलू  तथा  निर्यात  बाजार  में  मांग
 की  मात्रा  पर  निर्भर

 r

 राष्ट्रीय  कृषि  व  आमीण  विकास  बैंक  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता

 2688.  श्री  गया  प्रसाद  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  कृषि  व  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  उत्तर  प्रदेश  को
 कितनी-कितनी  धनराशि  और

 इस  पर  लगाई  गई  ब्याज  दर  कितनी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  1989-90  से  1991-92  के  दौयन  योजनाबद्ध
 ऋण  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  वाणिज्यिक  बैंकों  / राज्य  सहकारी  समितियों  /  भूमि  विकास  बैंकों  और  क्षेत्रीय

 ९  ग्रामीण  बैंकों  को  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  दी  गई  पुनर्वित  सहायता  की  राशि

 निम्नलिखित  हैः

 वर्ष
 राशि

 1989-90  273.29

 ,  1990-91  339.47

 1991-92  381.76

 अवधि  के  दौरान  योजनाबद्ध  ऋण  से  भिन्न  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  समितियों  को  नाबार्ड  द्वारा  दिए  गए
 *

 पुनर्वित्त  का  संलग्न  में  दिया  गया

 नाबार्ड  द्वारा  उपलब्ध  कराए  गए  पुनर्वित्त  पर  प्रभारित  वर्तमान  ब्याज  की  दर  संलग्न  में  दो
 गयी
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 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  1992  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी
 समितियों  को  नाबार्ड  द्वारा  उपलब्ध  पुनर्वित्त  की  राशि  को  दर्शन  वाला  विवरण

 wn

 8.

 .  मध्यावधिक

 प्रयोजन

 .  मौसमी  कृषि  कार्य  उत्पादन
 कार्यक्रम  सहित

 .  सहकारी  बुनकर  समितियों  के  उत्पादन
 और  विपणन  कार्य

 .  धागे  की  खरीद  ओर  बिक्री

 .  रासायनिक  उर्वरक

 .  कुटीर  और  लघु  उद्योगों  के  विपणन
 कार्य

 कृषि

 .  मध्यावधिक

 दीर्घकालिक  कार्य

 सीमा  आहरण  सीमा  आहरण

 346.07

 10.35

 4.00

 36.40

 0.25

 10.08

 11.49

 37.90

 की  राश  _ राशि  ल्च्किज  की
 1990-91  1991-92  र

 सीमा  आहरण

 381.85  278.05  449.20  349.86

 10.35  10.33  न  ज+

 है
 बन

 2.65...  5.30  न  ता

 47.40  88.03  70.00  43.29

 णाः  णा  णा

 --.  0.30
 हि

 न-+  न

 ज+



 2  1914  लिखित  उत्तर

 विवरण-गा  शा

 नाबार्ड  द्वारा  एस“्सी“शी०/राज्य  सरकार  को  प्रदान  की  गई  पुनर्वित्त  सहायता  पर  बसूल  की  गई
 वर्तमान  ब्याज  दरों  को  दर्शान  वाला  विवरण

 प्रदान  किए  गए  पुनर्वित्त  पर  बसूल  की  गई  ब्याज  दें

 (I)  एसश्सी०्बी०

 1.  मौसमी  कृषि  परिचालन  3%  से  6%  तक  जो  अपने  निवेश  पर  निर्भर |
 करता

 2.  फसलों  का  विपणन  बैंक  दर  (12%)

 3.  बुनकर  समितियों  की  उत्पादन  और  विपणन  बैंक  दर  से  2.5%  अधिक
 गतिविधियों

 4.  शीर्ष  विषणन  समिति  की  बसूली  और  उसके  बैंक  दर  से  2.5%  कम
 विपणन  परिचालन

 5.  शीर्ष /  क्षेत्रीय  विपणन  समिति  द्वारा  धागे  बैंक  दर  (12%)
 का  व्यापार

 6.  रसायन  उर्वरकों  का  वितरण  बैंक  दर  से  1%  अधिक

 7.  कुटीर  और  लघु  उद्योगों  के  विपणन  कार्य  बैंक  दर  से  2.5%  कम

 8.  गैर-योजनाबद्ध  मध्यावधि  --  सावधि  ऋण  8.5%

 9.  मध्यावधि  परिवर्तन  ऋण  वही  ऋण  ब्याज  दर  जो  एसਂ  ए०  ओ'०  से

 बसूल  की  जाती

 (7)  सहकारी  ऋण  संस्थाओं  की  शेयर  पूंजी  में  6%
 अंशदान  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  ऋण

 योजनाबद्ध  ऋण  के  लिए  पुनर्वित्त  पर  वर्तमान  ब्याज  दरें

 अंतिम  ऋणकर्ता  को  सीमा  का  आकार  राष्ट्रीय  बैंक  की  पुनर्वित्त  पर  ब्याज  दर

 (1)  25,000/-  रुपए  तक  6.5%

 (2)  25,000/-  रुपए  से  अधिक  और  2  लाख  रुपए  10.5%
 तक

 (3)  2  लाख  रुपए  से  अधिक

 135
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 अंतिम  ऋणकर्ता को  सीमा  का  आकार  राष्ट्रीय  बैंक  की  पुनर्वित  पर  ब्कूज़  दर
 बनने  स्‍5ेसनतन  तन  9:

 है
 ६

 क्षेत्र बंजर भूमि का वर्षा से सिंचित खेती निर्यातोन्‍्मुख कृषि परियोजनायें रबड़ और मसालों को और सहकारी समितियों / सरकारी क्षेत्र के निगमों द्वारा कार्यान्वित लघु सिंचाई योजनाएं नार्बाड द्वारा पुनर्वितत पोषित अन्य सभी योजनायें उपर्युक्त श्रेणी क को गैर-कृषि क्षेत्र 2 लाख रुपए से अधिक और 7.5 लाख रुपए तक 7.5 लाख रुपए से अधिक दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार सम्बन्ध 2689. श्री एन० जे० राठवाः क्‍या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्‍या दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने तथा भारत में लघु और मध्यम क्षेत्रों में संयुक्त उच्चम लगाने में गहरी रुचि दिखाई क्‍या दक्षिण अफ्रीका के वाणिज्य और उद्योग मंत्री में अपने शिष्टमंडल के साथ भारत आये यदि तो उन्होंने व्यापार संबंध स्थापित करने तथा संयुक्त उद्यम लगाने के लिए किन-किन क्षेत्रों में गहरी रुचि दिखाई क्‍या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और यदि तो इस समझौते को कब से कार्यान्वित कर दिया वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री सलमान से इस समय दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार पर व्यापक रोक लगी दक्षिण अफ्रीका की सरकार के व्यापार तथा उद्योग विभाग के महानिदेशक डा० एस० जे० नाउडे की अन्य व्यक्तियों के साथ में भारत की यात्रा इस बात को प्रमाणित करती है कि दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ व्यापार में रुचि दिखाई यह यात्रा उन्होंने गैर-सरकारी तौर पर की यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ तथा एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया से यह यात्रा अन्वेषणात्मक स्वरूप की व्यापार रोक में कोई ढोल न होने की वजह से व्यापार सम्बन्ध तथा संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रश्न नहीं
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 यूनिट  योजना  1964

 2690.  श्री  राम  नरेश  सिंहः  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  आय  कर  अधिनियम  की  धारा  और  में  हाल  में  किए  गये  परिवर्तनों
 का  यूनिट  टस्ट  आफ  इंडिया  की  यूनिट  1964  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  में  कुछ  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  को  हाल  ही  में
 आयकर  अधिनियम  की  धारा  में  किए  गए  परिवर्तन  के  अनुसरण  में  यूनिट  1964  के
 अन्तर्गत  यूनिटों  की  मांग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  कोई  प्रत्याशा  नहीं  बजट  1990-91  में
 आयकर  अधिनियम  की  धारा  में  परिवर्तन  के  परिणामस्वरूप  यूनिटों  की  पुनः  बिक्री  के  माध्यम  से
 निगमित  क्षेत्र  द्वारा  भारी  निकासी  की  गई  निगमित  क्षेत्र  को  की  गई  ताजा  बिक्रियों  में  भी  गिरावट

 आई

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  और  में  किए  गए  परिवर्तनों  के  अनुसरण  में  इस
 समय  यूनिट  1964  में  कोई  परिशोाधन  करना  परिकल्पित  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 लॉग  ओर  दालचीनी  के  आयात  हेतु  लाइसेंस

 2691.  श्री  एन०  जे०  राठवाः  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  लॉग  ओर  दालचीनी  के  आयात  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  आधार  वर्प  के
 बोरे  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इस  बारे  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक
 लिया  और

 निम्नतम  आयात  सीमा  कितनी  रखे  जाने  की  संभावना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  से  जी  इस  संबंध  में

 विस्तृत  ब्यौरा  वाणिज्य  मंत्रालय  की  दिनांक  30.6.1992  की  सार्वजनिक  सूचना  संख्या  23-31  टी  सी

 /92-97  में  दिया  गया  इसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 रुई  का  निर्यात

 2692.  श्री  माणिकराव  होडल्या  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार  ने  भारतीय  रुई  महाराष्ट्र  और  गुजरात  के  संबंध  में  चालू  वर्ष  के  लिए  निर्यात
 कोटा  के  अन्तर्गत  रुई  की  कितनी  गाठें  जारी  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  भारतीय  रुई  निगम  ने  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  महाराष्ट्र
 एकाधिकार  रुई  खरीद  योजना  .  के  अंतर्गत  कितनी  मात्रा  में  रुई  की  गांठों  की  खरीद  की
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 क्या  सरकार  को  निर्यात  हेतु  और  अधिक  रुई  की  गांठों  की  स्वीकृति  के  लिए  महाराष्ट्र  की  ओर  से  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  सरकार  ने  चालू  कपास  मौसम  के  दौरान
 निर्यात  के  लिए  बंगाल  देशी  कपास  की  एक  लाख  गांठ  रिलीज  की  है  जो  कि  सभी  निर्यातकों  के  लिए  खुली  रखी

 गई  हाल  ही  में  सरकार  ने  द्विपक्षीय  करारों  के  परिप्रेक्ष्य  में  बंगलादेश  और  श्रीलंका  जैसे  हमारे  कुछ
 पड़ौसी  देशों  की  30,000  गांठ  तक  की  कपास  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भारतीय  कपास  निगम
 को  अनुमति  दी

 ब्यौरा  निम्नोक्त  अनुसार

 कपास  मौसम  खरीदी  गई  मात्रा  लाख  गांठ  में

 सी  सी  आई  महाराष्ट्र  परिसंघ  गुजरात  परिसंघ

 1989-90  12.43  20.92  0.47

 1990-91  10.19  13.50  0.56
 1991-92  9.99  10.63  0.25

 (18-7-92

 जी

 सरकार  ने  घेरेलू  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  महाराष्ट्र  परिसंघ  को  कोई  निर्यात
 कोटा  रिलीज  करने  के  बारे  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 राज्यों  को  धनराशि  का  आवंटन

 2693.  श्री  बापू  हरि  चोरेः
 डा०  असीम

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 केनद्धीय  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 निगमित  सम्पत्तिकर  और  सम्पदा  शुल्क  के  रूप  में  अर्जित  की  गई  धनराशि  का  राज्य  /  संघराज्य  क्षेत्रवार
 ब्यौरा  क्‍या

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  /  संघराज्य  क्षेत्र  को  इसके  हिस्से  के  रूप  में  दी  गई  राशि  का

 वर्षवार  ब्यौरा  क्या  ओर

 यह  बंटवारा  किस  आधार  पर  किया  जाता

 मंत्री वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  वर्ष  1989-90,  1990-91  और
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 1991-92  के  दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद  निगम  धन  कर  और  सम्पदा  शुल्क  से  राज्य  /  संघ
 राज्य  क्षेत्र-वार  संग्रहण  दशने  वाले  विवरण  संलग्न  हैं  I,  गा  और  IV).

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  राज्यों  को  दिए  गए  आय  कर  संघ  उत्पाद

 शुल्कों  आदि  के  राज्य-वार  हिस्से  द्शने  वाले  विवरण  संलग्न  है  ४]  और

 आयकर  और  संघ  उत्पाद  शुल्क  का  बटवार  राज्यों  क ेसाथ  किया  जाता  यह  बटवारा  वित्त  आयोग
 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  जाता  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  प्रतिशत  हिस्सा  क्ति  आयोग  द्वारा  निर्धारित
 किया  जाता  जो  न  केवल  राज्य  में  संग्रह  को  हिसाब  में  लेता  है  अपितु  निर्धनता
 प्रति्यक्ति  आय  आदि  को  भी  हिसाब  में  लेता  नौवें  क्‍्ति  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  वर्ष
 1990--95  की  अवधि  के  लिए  बुनियादी  उत्पाद  शुल्क  और  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  का  प्रतिशत
 हिस्सा  दर्शने  वाला  विवरण  संलग्न  है

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  निगम  सम्पदा  शुल्क  और  धन  कर  से  संग्रहण

 राज्य /  संघ  राज्य  क्ष्षेत्र  निगम  कर  आयकर  संपदा  घन  कर

 शुल्क

 आशम्र  प्रदेश  97.27  196.56  0.18  5.39
 अरुणाचल  प्रदेश  ५6  _
 असम  30.17  42.93  0.01  1.13

 बिहार  2.62  130.41  _  0.90

 गोवा  13.87  17.36  न  1.04

 गुजरात  117.75*  400.29*  0.31  15.85

 हरियाणा  23.20  60.14  0.03  1.43

 हिमाचल  प्रदेश  1.69  18.09  --  0.21

 जम्मू  व  कश्मीर  6.29  13.40  ज+
 कर्नाटक  99.99  252.29  0.34  9.96

 केरल  31.93  120.76  0.28  3.29

 मध्य  प्रदेश  24.43  150.01  0.26  3.01

 महाराष्ट्र  1820.09  1483.82  1.17  70.56

 मणिपुर  0.15  6.08
 न  0.04

 प्रेघालय  0.87  5.18  —  0.17

 मिजोरम
 न  0.03  _

 नागालैंण्ड  0.05  4.45  0.03

 उड़ीसा  47.01  0.02  0.33

 पंजाब  84.50  123.76  0.13  5.94

 +  इन  आंकड़ों  में  दादगा  और  नागर  हवेली  शामिल
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 उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम  बंगाल

 संघ  राज्य  क्षेत्र
 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 चंडीगढ़
 दमन
 दीव
 दादरा  और  नागर  हवेली

 नई  दिल्‍ली
 पांडिचेरी

 लक्षद्वीप

 उन्न०बउपलब्ध  नहीं

 आयकर

 105.06  (-)
 0.02

 380.24
 4.11

 318.42
 364.96

 0.53
 27.94

 उन्नण
 उब्न०

 संपदा  घन  कर

 शुल्क

 0.02  2.25

 0.84  18.03

 _  0.0

 0.08  6.68
 0.08  12.52

 न  0.79

 0.56  18.84
 0.11

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  निगम  सम्पदा  शुल्क  और  धन  कर  से  संग्रहण

 राज्य  /  संघ  राज्य  क्षेत्र

 आश्र  प्रदेश
 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात
 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर
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 आयकर  सम्पदा  शुल्क  घन  कर

 222.55  (-)  0.07  6.58
 1.77  न

 46.77  0.03  1.42

 143.00  0.03  1.43

 20.13  1.88

 405.12  (-) 0.01  16.78

 68.81  0.01  1.74

 16.58  —  0.30

 23.12  —



 2  1914

 राज्य  /  संघ  राज्य  क्षेत्र  निगम  कर  आयकर  सम्पदा  शुल्क

 273.47  0.13

 140.68  0.17

 159.44  0.28

 1576.62  0.77

 5.84
 जे

 5.68
 ता

 0.02
 ता

 4.67  ते

 58.69
 ते

 145.81  0.02

 113.10  0.15

 0.06
 ता

 423.42  0.41

 4.02  ता

 345.35  0.15

 423.26  0.12

 0.62
 ता

 27.82

 0.61  ्ा

 0.08
 ता

 0.18  ते

 578.17  0.87

 5.91  0.01

 लिखित  उत्तर
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 लिखित  उत्तर  24  1992

 विवरण-गा  ;
 वर्ष  1991-92  के  दौरान  निगम  सम्पदा  शुल्क  और  धन  कर  से  संग्रहण

 राज्य /  संघ  राज्य  क्षेत्र  निगम  कर  आयकर  संपदा  शुल्क  घन  कर

 राज्य
 आम्र  प्रदेश  115.93  265.94  --  9.50
 अरुणाचल  प्रदेश  0.22  न

 असम  बी  67.66  0.01  1.64

 बिहार  22.25  171.56  —  1.90

 गोवा  25.14  27.68  (-)  0.06  1.99

 गुजरात  136.35  560.49  0.18  22.11

 हरियाणा  25.27  84.95  न  3.55

 हिमाचल  प्रदेश  1.39  21.96  ज-+  0.39

 जम्मू  व  कश्मीर  21.78  27.65  न  न

 कर्नाटक  118.26  341.79  0.09  15.13

 केरल  70.90  187.05  0.11  5.13
 मध्य  प्रदेश  27.02  213.76  0.16  4.92

 महाराष्ट्र  3375.01  1980.46  0.90  120.26

 मणिपुर  0.05  2.11  _  0.06

 मेघालय  0.48  4.21  न  0.19

 मिजोरम
 —  —  _

 नागालैंड  0.04  2.63  0.02

 उड़ीसा  20.49  79.00  0.48

 पंजाब  138.88  199.36  0.02  9.34

 राजस्थान  49.33  142.62  0.01  4.78

 सिक्किम  0.16  0.30  _
 ग्

 तमिलनाडु  477.23  553.51  0.23  33.86

 त्रिपुरा  0.03  4.80  न  0.05

 उत्तर  प्रदेश  284.42  427.81  0.08  9.72

 पश्चिम  बंगाल  872.82  424.80  0.07  20.65
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 राज्य /  संघ  राज्य  क्षेत्र  निगम  कर  आयकर  संपदा  शुल्क  धन  कर

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंदमान  और  निकोबार  दीप  समूह  2.91  0.48  0.01

 चंडीगढ़  ;  23.19  32.23  0.01  1.12

 दमन  0.09  0.80  0.02

 दीव  —  0.08  —  _

 दादरा  और  नागर  हवेली  0.01  0.24  --  ++

 दिल्ली  1039.72  729.06  1.05  39.18

 पांडिचेरी  1.68  8.  0.01  0.31

 लक्षद्वीप
 _

 _
 गा  न+

 विवरण-ए

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  संघ  उत्पाद  शुल्कों  से  संग्रहण

 राज्य /  संघ  राज्य  क्षेत्र  1991-90  1990-91  1001-92

 1.  आम्र  प्रदेश  1411.56  1476.95  1855.34
 2.  745.72  696.54  720.94

 त्रिपुप  और  अरुणाचल  प्रदेश
 3.  बिहार  ह  903.48  1024.48  1139.63
 4.  हिमाचल  जम्मू  व  कश्मीर  और  संघ  527.34  535.97  639.50

 राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़
 5.  हरियाणा  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  1132.96  1344.06  1653.99

 *  6.  गोवा  104.69  122.44  148.84
 7.  गुजरात  और  दादरा  तथा  नागर  हवेली  और  दमन  2428.30  2652.92  3085.88

 और  दीव
 8.  कनाटक  1271.23  1403.88  1675.66

 9.  केरल  और  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  489.99  543.53  649,76

 10.  मध्य  प्रदेश  1079.97  1208.01  1471.61

 11.  महाराष्ट्र  6602.16  7205.56  7945.66

 12.  उड़ीसा  326.33  406.95  446.18

 13.  राजस्थान  612.63  675.84  833.51

 14.  तमिलनाडु  और  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  1645.01  1798.26  2133.09
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 राज्य /  संघ  राज्य  क्षेत्र  1991-90  1990-91  1001-92

 15.  उत्तर  प्रदेश  1923.74  2173.59  2490.19
 16.  पश्चिम  सिक्रिम  और  अंदमान  तथा  निकोबार  1284.00  1374.81  1493.04

 द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र

 टिप्पणी:--ये  आंकड़े  राज्य  के कलक्टरी  से  राजस्व  के  संग्रहण  पर  आधारित  इससे  अधिक  विस्तृत  विभाजन  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं

 ४

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  राज्यों  को  अदा  किए  गए  केनद्रीय  करों  और  शुल्कों  का  हिस्सा

 रुपयों

 ण्ज्य  आयकर  मूल  उत्फद  अतिरिक्त  कृषि  सम्पत्ति

 शुल्क  उत्पाद  पर  धन  कर

 शुल्क

 आंध्र  प्रदेश  289.34  54.65...  123.94

 अरुणाचल  प्रदेश  2.46  65.28  1.46

 असम  98.35...  308.25  42.18

 बिहार  477.52  934.20  132.57

 गोवा  3.३6  19.34  3.35

 गुजरात  169.39  214.85  95.77

 हरियाणा  42.63  74.17  37.31  0.06

 हिमाचल  प्रदेश  19.98  123.77  10.30

 जम्मू  और  कश्मीर  27.01...  215.79  14.23

 कर्नाटक  194.63  350.56  87.71  0.16

 केरल  255.50  60.27

 मध्य  प्रदेश  312.49  601.02  110.31

 महाराष्ट्र  398.28  388.94.._  185.96

 मणिपुर  7.11  71.75  3.00

 मेघालय  7.17  55.21  2.79
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 र्ज्व का

 ४  सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 जोड़

 आयकर  मूल  उत्पाद

 शुल्क

 2.20  73.74

 2.55  74.39

 158.38  356.83

 62.03
 90.18

 186.41
 383.94

 1.04  14.29

 299.50  535.70

 10.53  91.37

 713.08  1367.57

 296.62  533.75

 3922.19  7742.04

 श

 0.89

 1.95

 57.38

 55.41

 72.63

 0.74

 112.08

 4.35

 220.32

 131.17

 1568.07

 0.02

 0.07

 0.31

 के
 वर्ष  1990-91  के  दौरान  अदा  किए  गए  केद्रीय  करों  और  शुल्कों  का  हिस्सा

 आयकर  अतिरिक्त

 उत्पाद

 शुल्क

 रुपयों

 ...  कृषि सम्पत्ति
 पर  धन  कर

 9.07
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 रुपयों

 ण्ज्य  आयकर  बुनियादी  अतिरिक्त  कृषि  सम्पत्ति

 उत्पाद  उत्पाद  पर  धन  कर

 शुल्क  शुल्क

 कर्नाटक  203.06  359.29  98.00  0.16

 केरल  153.65  270.25  62.36
 मध्य  प्रदेश  337.26  632.34  119.75

 महाराष्ट्र  337.51  453.,70  198.65  0.01

 मणिपुर  7.05...  102.64  3.55

 प्रेघालय  8.57  77.98  3.17

 मिजोरम  3.01  95.60  1.09

 नागालैण्ड  3.95.  117.83  2.00

 उड़ीसा  178.25  467.47  58.37

 पंजाब  70.29  118.81  59.14  0.02

 राजस्थान  199.27.  481.11  78.48

 सिक्किम  1.24  22.73  0.86

 तमिलनाडु  326.80  557.79 =  118.33

 त्रिपुरा  12.48.  135.82  4.65

 प्रदेश  691.70  1368.77  245.03
 पश्चिम  बंगाल  328.65  578.66  136.73.  -

 8741.90  1672.53  0.26

 शा

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  राज्यों  को  अदा  किए  गए  केनद्धीय  करों  और  शुल्कों  का  हिस्सा

 419.08  729.57  147.58

 3.68  91.63  2.10

 134.43  387.56  52.63
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 2  1914

 ः

 ्ष

 633.84

 5.55

 232.23

 63.41

 30.36

 35.57

 251.65

 190.42

 418.03

 418.35

 8.76

 10.61

 1122.15

 52.95

 323.43

 111.38

 198.19

 359.73

 417.83

 314.27

 735.37

 527.60

 119.80

 91.01

 112.95

 137.60

 542.59

 138.11

 559.23

 26.53

 648.61

 158.40
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 राज्य  आयकर  मूल  उत्पाद  अतिरिक्त  कृषि  सम्पत्ति

 शुल्क  उत्पाद  शुल्क  पर  धनकर

 उत्तर  प्रदेश  857.81  1591.77  281.64

 पश्चिम  बंगाल  407.13  671.00  157.29

 जोड़  5105.84  10169.26  1923.31  0.26

 शा

 नौवें  वित्त  आयोग  (1990-91  से  1994-95  की  दूसरी  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 संघ  उत्पाद  शुल्क  में  राज्यवार  प्रतिशत  हिस्से  को  दशाने  वाला  विवरण

 हिस्से  की  प्रतिशतता

 क्रम  राज्य  आयकर  मूल  उत्पाद  अतिरिक्त

 से०  शुल्क  उत्पाद  शुल्क

 1.  आमख्र  प्रदेश  8.208  7.170  7.68C

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.073  0.897  0.107

 3.  असम  2.631  3.810  2.743

 4...  बिहार  12.418  11.028  8.317

 5.  गोवा  0.110  0.523  0.228

 6.  गुजरात  4.550  3.183  5.905

 7.  हरियाणा  1.244  1.099  2.317

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0.595  1.943  0.621

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  0.695  3.548  0.929

 10.  कर्नाटक  4.928  4.104  5.865

 11...  केरल  3.729  3.087  3.723

 12.  मध्य  प्रदेश  8.185  7.224  7.164
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 हिस्से  की  प्रतिशतता

 क्रम  राज्य  ...  मूल  अतिरिक्त
 सें०  शुल्क  उत्पाद  शुल्क

 13.  महाराष्ट्र  8.191  5.185  11.886

 14.  मणिपुर  0.171  1.174  0.213

 15.  मेघालय  0.208  0.891  0.190

 16.  मिजोरम  0:073  1.109  0.068

 17.  नागालैण्ड  0.0%6  1.348  0.120

 18.  उड़ीसा  4.326  5.358  3.486

 19.  पंजाब  1.706  1.362  3.533

 20.  राजस्थान  4.836  5.524  4.689

 21.  सिक्किम  0.030  0.260  0.052

 22.  तमिलनाडु  7.931  6.379  7.064

 23.  त्रिपुरा  0.303  1.556  0.278

 24.  उत्तर  प्रदेश  16.787  15.638  14.657

 25.  पश्चिम  बंगाल  7.976  6.600  8.165

 जोड़  100.00  100.00  100.00

 रबड़  का  खपत  और  निर्यात

 2694.  प्रोਂ  केਂ  वी०  थामसः  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  रबड़  का  कितना  उत्पादन  हुआ  और  इसकी  खपत  कितनी  हुई  तथा  चालू  वर्ष
 के  दौरान  इसका  कितना  उत्पादन  एवं  खपत  होने  का  अनुमान

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  की  रबड़  निर्यात  की  गई  और  चालू  वर्ष
 के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किये  जाने  का  विचार

 रबड़  की  खेती  के  विकास  हेतु  कया  योजनायें  बनाई  गयी  और
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 नी  तस5--ी-ंनाननननतत तीस  ->सस8ी:---नस  सन  न  ७७

 रबड़  से  बने  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  ,

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  :  वर्ष  1991-92  1992-93  के  दौरान

 प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  और  खपत  निम्नलिखित
 -

 टन

 वर्ष  उत्पादन  खपत

 1991-92  366,745  380,150

 1992-93  407,000*  407,000*

 *अनुमानित

 वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  निर्यात  की  गई  रबड़  की  मात्रा  और  मूल्य  निम्नलिखित

 वर्ष  एस  टी  सी  द्वारा  करोड़  गैर  सरकारी  मूल्य  करोड़
 निर्यात  की  मात्रा  रुपयों  कम्पनियों  द्वारा  रुपयों  में

 निर्यात  की  गई
 मात्रा

 1991-92  5834  9.27*  _  न

 1992-93  5988.45  10.57*  11  0.03*

 (6.6.92

 *लगभग

 रबड़  की  खेती  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  लागू  किये  जा  रहे

 1.  रबड़  रोपण  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  नवरोषण  और  पुनररोपण  के  लिए  क्तीय  और  तकनीव

 सहायता

 (i)  परम्परागत  क्षेत्रों  में  5  हेक्टेयर  तक  के  छोटी  जोत  वाले  और  गैरपरम्परागत  क्षेत्रों  में  सभी  '

 उपजकर्ताओं  /-  २०  प्रति  हेक्टेयर  की  दर  से  पूंजीगत

 (ii)  उच्च  गुणवता/बाले  पालीबैग  पौध  का  प्रयोग  करने  के  लिए  सभी  श्रेणी  के  उपजकर्ताओं  को

 6  /-  रु७८श्रति  पौध  की  दर  से  अधिकतम  2700  /-  २०  प्रति  हेक्टेयर  तक  अतिरिक्त
 ।

 रू
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 (ii)  रोपण  और  परिपक्वता  तक  अनुरक्षण  लागत  के  लिए  नाबार्ड  प्रोग्राम  के  तहत
 कार्यरत  बैंकों  से  दीर्घाधधि  सहायता  ।  ऐसे  ऋणों  पर  परम्परागत  क्षेत्रों  में  5
 हेक्टेयर  तक  के  उपजकर्ताओं  को  और  गैरपरम्परागत  क्षेत्रों  में  सभी  उपजकर्ताओं  को
 बोर्ड  3%  ब्याज  का  भुगतान  करता

 2.  उच्च  उपज  वाली  रोपण  सामग्री  का  उत्पादन  और  वितरण

 3.  विस्तार  और  प्रशिक्षण  प्रदान

 4.  छोटे  धारकों  में  सामुदायिक  प्रसंस्टरण  और  विपणन
 को  प्रोत्साहित

 5.  रबड़  की  खेती  उत्पादन  और  प्रसंस्करण  पर  अनुसंधान

 टायरों  सहित  रबड़  पर  आधारित  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  अनेकों  उपाय

 किए  गए  हैं  जैसे  रबड़  विनिर्माण  उत्पाद  उद्योग  से  बिक्री  दलों  के  संयुक्त  बिक्री-सह-अध्ययन  दलों
 के  विदेशों  में  प्रदर्शनियों  और  मेलों  में  विदेशी  समाचार  पत्रों  में  विशेष  परिशिष्ट  प्रकाशित

 मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  शुरू  ई  पी  सी  जी  योजना

 बातानुकूलकों  का  निर्यात

 2695.  श्री  गोपीनाथ  गजपतिः  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1991-92  के  दौरान  मध्य-पूर्व  देशों  को  कितने  मूल्य  के  बातानुकूलकों  का
 निर्यात  किया  और

 1992-93  के  लिए  कितने  निर्यात  आदेश  प्राप्त  हुए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  और  इंजीनियरी  निर्यात
 संवर्धन  परिषद्‌  के  निर्यातकों  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  आधार  पर  वर्ष  1991-92  के  दौरान

 मध्य-पूर्व  के  देशों  को  1.12  करोड़  रुपए  मूल्य  के  वातानुकूलकों  का  निर्यात  किया  गया  वर्ष

 1992-93  के  लिए  मैसर्स  एयर  कमांड  इंडिया  मैसर्स  एम्ट्रेकस  अहमदाबाद  और  मैसर्स

 यूनी  एयर  रेफ्रीजेरेशन  प्राਂ  लि०  के  पास  8.76  करोड़  रुपए  मूल्य  के  आर्डर  होने  का  पता  चला

 इसके  अलावा  ऐसा  पता  चला  है  कि  मैसर्स  वोल्टास  200  बातानुकूलकों  की  सप्लाई  करने  के  लिए
 एक  संविदा  कर  रहा

 नई  कपड़ा  मिलें

 2696.  श्री  सुशील  चन्द्र  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  नई  कपड़ा  मिलें  स्थापित  की  गई  और  वे
 *

 किन-किन  स्थानों  पर  स्थित

 इनमें  से  श्रेणीबार  कितनी  मिलें  कताई  और  बुनाई  के  लिये  केवल  रूई  का  इस्तेमाल  कर  रही

 हैं  और  कितनी  रूई  के  साथ-साथ  मानव  निर्मित  धागे  का  इस्तेमाल  कर  रहो  और

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कपड़ा  क्षेत्र  के  विकास  की  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में
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 50  नई  सूती  फाइबर  वस्त्र  मिलों  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  राज्य-बार  स्थापित  मिलों  की  स्थिति
 संलग्न  के  अनुसार

 उपरोक्त  मिलों  में  से  25  मिलें  यार्न  विनिर्माण  के  लिये  केवल  कपास  का  प्रयोग  कर  रही  बाकी
 25  मिलें  वस्त्र  यार्न  के  उत्पादन  के  लिये  कपास  और  मानव-निर्मित  फाइबर  का  प्रयोग  कर  रही

 आठवीं  योजना  के  दौरान  वस्त्र  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिये  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  निम्नानुसार
 1.  आठवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  तक  कुल  2525  मिलियन  स्पन  यान  की  आवश्यकता  का  अनुमान

 लगाया  गया  है  जिसमें  निर्यात  और  अन्य  प्रयोगों  के  लिये  कपड़े  के  उत्पादन  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखा
 गया

 2.  वर्ष  1996-97  तक  लगभग  29600  मिलियन  वर्ग  मी०  कपड़े  के  उत्पादन  का  अनुमान  लगाया  गया
 3.  वर्ष  1996-97  तक  अपेक्षित  तकुओं  की  स्थापित  क्षमता  34.73  मिलियन  मिलों  में  मशीनरी  का

 पर्याप्त  आधुनिकीकरण  हो  जाने  की  आशा

 4.  ऐसी  आशा  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  बर्ष  में  मूल्य  की  दृष्टि  से  निर्यात  35568  करोड़
 रु०  तक  पहुंच

 5,  विद्युत  करघा  का  विकास  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  पुनः  निर्माण  करने  का  भी  प्रस्ताव

 लोक  सभा  में  दिनांक  24.7.1992  को  पूछे  जाने  वाले  अतारांकित  संख्या  2696  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित
 विवरण

 4  मिलों  की  संख्या
 .  पुदुरेदीयूर  1
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 पमिलों  की  संख्या

 19.  उदमालापेट  1

 20...  वेलामदैइ  त

 26

 महाराष्ट्र
 21.  अमरणवती

 22.  बुलघाना  3

 23.  यबतमाल  त

 24...  वर्धा  1

 6

 पांडिचेरी
 25.  विलियानूर  त

 26.  नीतापक्कम  1

 2

 आशय  प्रदेश
 27...  प्रकाशम  1
 28...  चितूर  त

 29...  गूंटुर

 30.  कामाम  1
 31.  नालगोंडा  1

 5

 प्रध्य  प्रदेश
 32.  राजगढ़  1  1१

 33.  धार  1

 34...  रेजना  त
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 पंजाब  पिलों  की  संख्या

 35.  लुधियाना  2

 2

 हिमाचल  प्रदेश
 36.  सोलन

 व

 उत्तर  प्रदेश
 37.  2

 38...  मथुरा

 3

 कर्नाटक

 39.  घारबाड़

 3

 उड़ीसा  त

 अलौह-धातुओं  के  आयात  को  गैर-सरणीकृत  करना

 2697.  श्री  गुरुदास  कामतः  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  अलौह-धातुओं  के  आयात  को  गैर-सरणीकृत  किया  है  अथवा  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौया  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  और  अलौह-धातुओं  के  आयात  का

 सरणीकरण  29-2-1992  को  व्यापार  नीति  के  उदारीकरण  के  भाग  के  रूप  में  किया  गया  था  ताकि  कच्चे

 उपभोज्य  आदि  की  पहुँच  को  सुगम  बनाकर  भारत  के  निर्यातों  को  बढ़ाया  जा
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 अनिवासी  भारतीयों  से  प्राप्त  विदेशी  मुद्रा

 2698.  श्री  भगवान  शंकर  रावतः  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1991-92  के  दौरान  तथा  1  1992  से  30  1992  तक  अनिवासी  भारतीयों  से
 उपहार  के  रूप  में  तथा  अन्यथा  देशवार  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  माहवार  प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार  का  विचार  अनिवासी  भारतीयों  से  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  हेतु  कोई  अन्य  उपाय
 करने  अथवा  नई  योजना  शुरू  करने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन
 के  पटल  पर  रख  दी

 से  अनिवासी  भारतीय  निवेश  के  लिए  नीतियां  और  योजनाएं  निरन्तर  समीक्षाधीन  4
 1992  को  सरकार  ने  एक  अनिवासी  रुपया  जमा  योजना  की  घोषणा  की  जिसके

 अन्तर्गत  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  राशि  विदेशी  मुद्रा  में  भेज  कर  सावधि  जमाओं  के  रूप  में  जमा  की  जा
 सकती  बैंक  इस  प्रकार  की  सावधि  जमा  राशियों  पर  ब्याज  दरें  निर्धारित  करने  के  लिए  स्तंत्र  यह
 आशा  की  जाती  है  कि  यह  योजना  अप्रत्यावर्तनीय  आधार  पर  भारत  में  निवेश  करने  के  लिए  अनिवासी
 भारतीयों  को  अत्यधिक  प्रोत्साहित

 सरकार  ने  1973  की  धारा  14  के  अन्तर्गत  कतिपय  रियायतों  की  भी  घोषणा  की  जिसके  द्वारा
 अनिवासी  भारतीय  यदि  लगातार  कम  से  कम  एक  वर्ष  विदेश  में  रहने  के  बाद  भारत  वापिस  लौटते  है  तो

 विदेश  में  उनके  द्वारा  धारित  सार्वभौमिक  विदेशी  मुद्रा  परिसंपतियों  को  घोषित  करने  या  समर्पण  करने  की

 कोई  आवश्यकता  नहीं  इससे  भारत  में  अनिवासी  भारतीय  निवेशों  के  अन्तःप्रवाह  में  सहायता

 त्रिपुरा  में  भारतीय  पटसन  निगम  का  कार्य  निष्पादन

 2699.  श्री  सैफुद्दीन  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम ने  त्रिपुरा  में  अपना  कार्य  बन्द  कर  दिया  और  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण

 क्या  त्रिपुर  के  पटसन  उत्पादकों  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  से  भी  वंचित  करने

 वाले  धोखेबाज  बिचौलियों  की  दया  पर  छोड़  दिया  गया  और

 यदि  तो  पिछले  पटसन  सत्र  के  दौरान  भारतीय  पटसन  निगम  की  त्रिपुरा  में  मात्रावार  तथा
 कोषवार  क्‍या  कार्यनिष्पादन

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक

 प्रश्न  नहीं

 155



 लिखित  उत्तर  24  1992

 भारतीय  पटसन  निगम  ने  अपने  सहकारी  एजेंटों  के  सहयोग  से  वर्ष  1991-92  के  पटसन  मौसम  के

 दौरान  त्रिपुरा  से लगभग  90  लाख  मूल्य  के  28,548  क्विंटल  कच्चे  पटसन  की  खरीद

 करों  का  समान  कोड

 2700.  श्री  बीਂ  देवराजनः
 श्री  एसਂ  बीਂ  थोरातः

 क्या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केद्रीय  सरकार  ने  सीमा  शुल्क  1962  और  केन्द्रीय  उत्पाद  कर  और  नमक
 1944  और  इससे  संबंधित  अन्य  अधिनियमों  और  नियमों  के  प्रावधानों  को  सम्मिलित  करते  हुए

 अप्रत्यक्षकरों  का एक  समान  कोड  तैयार  करने  हेतु  विशेषज्ञों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  इस  समिति  के  गठन  और  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक

 प्रस्तुत  कर

 क्या  प्रत्यक्ष  करों  के  लिए  भी  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर

 समिति  के  गठन  का  ब्योरा  निम्नानुसार
 (1)  श्री  केਂ  एल०  के-उण्शुश्सीग्शुਂ  बोर्ड  के  सेवामुक्त  अध्यक्ष  --  अध्यक्ष
 (2)  श्री  रविन्द्र  --  सदस्य
 (3)  श्री  सुभाष  एन०  --  सदस्य

 (4)  श्री  एल०  पी०  के“उन्शुण्सीग्शु०  बोर्ड  के  सेवामुक्त  समाहर्ता  --  सदस्य

 (5)  श्री  टीਂ  एस०  पी"एचण्डी०  चैम्बर  आफ  नई  दिल्‍ली  के
 --  सदस्य  सचिव

 सहायक  महासचिव

 समिति  सीमा  शुल्क  1962  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  एवं  नमक  अधिनियम  1944  और  उनसे
 संबंधित  अन्य  किन्हीं  अधिनियमों  अथवा  नियमों  के  प्रावधानों  को  सम्मिलित  करते  हुए  अप्रत्यक्ष  करों  का  एक  ,
 समान  कौड  तैयार  कोड  का  प्रारूप  तैयार  करते  समय  समिति  विद्यमान  विधियों  और  प्रक्रिया  के  सरल
 और  कारगर  बनाने  के  उद्देश्य  को  ध्यान  में

 समिति  द्वार  अपनी  रिपोर्ट  छः  महीने  के  भीतर  प्रस्तुत  करने  की  सम्भावना

 प्रत्यक्ष  करों  के  संबंध  में  एक  समान  कोड  तैयार  करने  का  कार्य  एक  प्रख्यात  अधिवक्ता  को  सौंपा

 गया  जिनकी  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही
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 भारतीय  सामाजिक  सुरक्षा  तंत्र  कार्यक्रम  के  लिए  विश्व  बैंक  का  ऋण
 हि

 है

 2701.  श्री  श्रवण  कुमार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 #  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  तंत्र  कार्यक्रम  के  लिए  विश्व  बैंक  ऋण  हेतु  समझौता  हो  गया

 यदि  तो  विश्व  बैंक  द्वारा  पोषित  किए  जाने  वाले  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  प्रस्तावित  योजनाओं  का
 ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  यह  समझोता  फिलहाल  किस  स्थिति  में

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  :

 प्रस्तावित  सामाजिक  सुरक्षा  तंत्र  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  योजनाओं  पर  इस
 समय  विभिन्न  मंत्रालयों  में  चर्चा  चल  रही  इन  योजनाओं  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  हो  जाने  के  बाद  इस
 मामले  पर  विश्व  बैंक  के  साथ  आगे  बातचीत  की

 विदेशी  ऋणों  का  उपयोग

 2702.  डा  महादीपक  सिंह
 श्री  नीतीश

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  विश्व  नैंऊ  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  स ेलिए  गए  ऋणों  का  उपयोग  नहीं  कर  पा  रही  है
 पर

 जैसाकि  13  1992  के  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  किए  गए  कुल  ऋण  में  से  कुल  कितनी  ऋण  राशि  उपयोग  नहीं  की  जा

 सकी  हे

 क्‍या  सरकार  विदेशी  ऋणों  का  पर्याप्त  रूप  से  उपयोग  करने  हेतु  कदम  उठा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  यह  समाचार  पत्र---रिपोर्ट  विश्व  बैंक  की  उन

 सिफारिशों  के  संदर्भ  में  है  जो  पेरिस  में  हुई  भारत  सहायता  संघ  की  बैठक  में  1992  में  की  गई  इस
 रिपोर्ट  भारत  के  मध्यावधिक  आर्थिक  कार्यक्रम  के  समर्थन  में  वांछनीय  उपायों  के  विपय  में  विश्व  बैंक  द्वारा
 की  गई  सिफारिशों  का  उल्लेख  किया  गया

 से  3  1992  की  स्थिति  के  विश्व  बैंक  से  लिए  गए  ऋणों  की  उपयोग  में  न

 लाई  गई  कुल  शेप  राशि  1111.6  करोड़  अमेरिकी  डालर  सहायता  के  संबंध  में  की  जाने  वाली  बातचीत

 एक  सतत्‌  प्रक्रिया  ह ैऔर  विदेशी  सहायता  का  पूरा  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  जब  कभी  आवश्यक  होता

 उपयुक्त  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते
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 ग्रामीण  ऋणग्रस्तता

 2703.  श्री  शिवाजी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 3  1992  को  प्रत्येक  राज्य  में  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  का  ब्यौरा  क्‍या

 ऋण  माफी  योजना  का  इस  पर  क्या  प्रभाव  और

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  कृषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  राहत
 1990  सरकारी  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  के  पात्र  ऋणकर्ताओं  पर  लागू  होती
 यह  योजना  3  1991  को  समाप्त  हो  गयी  इस  योजना  के  तहत  बैंकों  द्वारा  बट्टे-खाते  डाले  गये  ऋणों
 के  अंतरिम  आंकड़े  निम्नानुसार

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  2858.42  करोड़  रुपए
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  803.50  करोड़  रुपए
 सहकारी  बैंक  4155.00  करोड़  रुपए

 जोड़  7816.92  करोड़  रुपए

 ए०आरण्डी०"्आर०  योजना  के  कार्यान्वयन  इस  योजना  के  तहत  केवल  पात्र  संस्थाओं  से  लिए  गये  बकाया

 ऋणों  के  सशर्त  अतिदेय  हिस्से  को  ही  शामिल  किया  गया  1991  की  स्थिति  के  सरकारी  क्षेत्र
 के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  से बकाया  ऋणों  का  राज्यवार  ब्योरा  अनुबंध  में  दिया  गया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  और  ऋण  क्षेत्र  में  वसूली  संबंधी  वातावरण  में  सुधार  लाने  तथा  निधियों  का

 पुनः  उपयोग  सुनिश्चत  करने  के  लिए  कार्रवाई  करती  किसी  भी  ऋण  को  आमतौर  पर  बटूटे  खाते  डालने  के

 लिए  किसी  ऐसी  अन्य  कार्रवाई  का  सहारा  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है जिससे  ऋण  की  वसूली  संबंधी  स्थिति

 दूषित  हो  इस  संबंध  में  किये  गये  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार

 1.  नियंत्रक  कार्यालयों  एवं  क्षेत्र  स्तरों  पर  संगठनात्मक  ढांचे  को  मजबूत  और  अनुकूल
 2.  ऋणों  के  लिए  योजनाबद्ध  दृष्टिकोण
 3.  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  हिताधिकारियों  से  निरंतर  संपर्क  स्थापित  करके  ऋण  देने  से  पहले  की  मूल्यांकन

 प्रणाली  एवं  ऋण  देने  के  बाद  पर्यवेक्षण  तकनीक  में  तेजी  लाना  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  चूकें  कम
 से  कम

 4.  ब्लाक  स्तर  पर  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  की  मदद  से  वसूली  अभियान

 5.  बैंकरों  और  सहकारी  अधिकारियों  की  जिला  स्तरीय  एवं  राज्य  स्तरीय  बैठकों  में  वसूली  निष्पादन  पर  एक
 मद  के  रूप  में  विचार-विमर्श  किया

 6.  बैंकों  से  अपनी  ग्रामीण  शाखाओं  में  सप्ताह  में  एक  दिन  गैर-बैंकिंग  कारोबार  दिवस  के  रूप  में  रखने  के

 लिए  कहा  गया
 7.  शाखा  प्रबंधकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  देय  राशियों  की  वसूली  के लिए  फसल

 काटने  के  मौसम  का  कारगर  ढंग  से  उपयोग  किया
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 1991  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  आमीण

 बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  से  राज्यवार  बकाया  ऋण  को  दशने  बाला  विवरण

 राज्य  राज्य  क्षेत्र  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  क्षेत्रीय  ग्रामीण |
 बैंक

 1  2  3

 हरियाणा  529.12  111.64

 हिमाचल  प्रदेश  332.06  19.76

 जम्मू  व  कश्मीर  42.80  23.30

 पंजाब  1227.13  50.34

 राजस्थान  595.94  128.97

 गुजरात  10.67

 दिल्ली  62.91
 -  अरुणाचल  प्रदेश  23.52  0.83

 असम  253.73  फब.वव

 मणिपुर  17.10  2.03

 मेघालय  20.82  5.23

 मिजोरम  5.25  2.80

 नागालैंड  1819.  0.28

 त्रिपुरा  24.95  47.34

 बिहार  1109.11  330.27

 उड़ीसा  506.63  178.15

 सिक्किम  5.64
 ज+

 पश्चिम  बंगाल  770.68  182.98

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  4.29
 मध्य  प्रदेश  1027.50  261.30

 उत्तर  प्रदेश  2052.98  661.72

 गोवा  100.98

 गुजरात  1126.19  58.80

 महाराष्ट्र  1165.12  118.58

 सहकारी
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 त  2  3  4

 दादा  और  नागर  हवेली  8.37  --
 --

 दमन  और  द्वीप  40  --  —

 आम्र  प्रदेश  1366.47  366.10  532.03

 कर्नाटक  1122.97  308.15  386.09

 केरल  195.50  85.84  305.56

 तमिलनाडु  1483.84  56.18  195.27

 लक्षद्वीप
 1.52  --  _

 पाण्डिचेरी  26.48  —  3.84

 चावल  तथा  गेहूं  का  निर्यात

 2704.  श्रीमती  शीला
 श्री  दत्तात्रेय

 श्रीमती  कृष्णेत्र  कोरः
 श्री  राजेश  कुमारः
 श्री  तेज  नारायण

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  रबी  तथा  खरीफ  फसलों  के  अत्यधिक  उत्पादन  को  देखते  हुए  चावल  तथा

 गेहूं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  चावल  तथा  गेहू ंका  कितनी-कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  निर्यात  किये

 जाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  से  मांग  और  पूर्ति  की  स्थिति  को

 देखते  हुए  यह  अनुमान  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  760  करोड़  रुपये  मूल्य  का  5,00,00  एम  टी  बासमती

 और  गैर-बासमती  चावल  तथा  2.66  करोड़  रुपये  मूल्य  का  10,000  एम  टी  गेहूं  निर्यात  किया
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 ह  बैंकों  में  बकीलों  का  पैनल

 ॥  2705.  श्री  राजेश  कुमारः
 श्री  तेजनारायण

 ;  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  क्षेत्र  में  पंजाब  नैशनल  न्यू  बैंक  आफ  ओरियंटल  बैंक
 आफ  यूको  भारतीय  स्टेट  बैंक  तथा  बैंक  आफ  बड़ौदा  के  पैनल  में  वकीलों  की  संख्या  कितनी

 इनमें  अनूसूचित  जातियों  /  अनुसूचित  जनजातियों  वर्गों  तथा  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  कितने

 वकील  ओर

 इन  वकीलों  को  कितनी  धनराशि  दी  गयी  तथा  उक्त  अवधि  के  दौरान  उन्होंने  कितने  मामलों  को

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  पंजाब  नैशनल  न्यू  बैंक  आफ
 ओरियन्टल  बैंक  आफ  यूकों  बैंक  और  बैंक  आफ  बड़ौदा  द्वारा  दी  गई  सूचना  संलम  विवरण  में

 दो  गई
 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  सम्बंध  में  सूचना  इकट्ठी  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बिवरण

 दो  वर्षों  अर्थात्‌  अप्रेल  1990  से  1992  के  दौरान  दिल्ली  क्षेत्र  में  बैंकों  के  पैनल  में
 अधिवक्ताओं  के  बारे  में  सूचना

 बैंक  अधिवक्ताओं  सुपुर्द  किए  गए  मामलों  भुगतान

 सं०  की  संख्या  अनु०  की  संख्या  की  गई
 जनजाति  /  केवल  राशि

 पिछड़ी  सभी  अनु०
 जातियों  और  अधिवक्ता  अनु०

 अल्पसंख्यक  सभी  केवल

 समुदायों  से  संबंधित  अनुः
 से  संबंधित  अनु०

 अधिवक्ताओं  जनजाति  से

 की  संख्या  सम्बन्धित

 1...  पंजाब  नेशनल  123  15  198  41.  4,13,352.45  19,470.00
 बैंक

 2.  न्यू  बैंक  आफ  155  16  449...  ३36  4,86,037.00  32,185.00
 इंडिया

 3...  ओरियन्टल  48  4  ३89  52...  3,24,253.95  .  36,647.00
 बैंक  आफ

 ह

 कामर्स
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 बैंक  अधिवक्ताओं  सुपुर्द  किए  गए  मामलों  भुगतान

 सें०  की  संख्या  अनु०  की  संख्या  की  गई

 केवल  राशि

 पिछड़ी  सभी  अनु०
 जातियों  और  अधिवक्ता  अनु
 अल्पसंख्यक  सभी  केवल

 समुदायों  से  संबंधित  अधिवक्ता  अनु०
 से  संबंधित  जाति /  अनु०

 अधिवक्ताओं  जनजाति  से
 की  संख्या  सम्बन्धित

 4.  यूको  बैंक  32  3  49  1  6,64,103.35  24,404.75
 5...  बैंक  ऑफ  17  3  42  15...  2,93,800.45  .  35,045.00

 बड़ौदा

 आयकर  अपवंचन  के  मामले

 2706.  श्री  सत्य  देव
 श्री  विलासराव  नागनाथराव  गुृण्डेवारः

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  आयकर  अपवंचन  के  समाहर्तालय-वार  कितने  मामले  पकड़े

 अब  तक  कितने  मामले  निपटाए  गए

 समाहर्तालय-बार  इन  कर-अपवंचकों  से  आयकर  और  दण्ड  के  रूप  में  कितनी  राशि  वसूल  की
 और

 आयकर  अपवंचन  को  रोकने  के  लिए  क्या  कारगर  उपाय  किए  जा  रहे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  आयकर  की  चोरी  विविध

 कार्यवाहियों  के  दौरान  अर्थात्‌  धारा  133  1330(5)  तथा  अधीन  किए  गएं  धारा
 132  के  अधीन  ली  गई  तलाशियों  तथा  कर-निर्धारण  की  कार्यवाहियों  के  दौरान  पकड़ी  जाती  इन  विविध

 कार्यवाहियों  के  दौरान  पकड़ी  गई  कर  की  चोरी  के  बारे  में  प्रभारवार  किसी  भी  प्रकार  के  संयुक्त  आंकड़े  नहीं  रखे
 जाते  हैं  और  अधिकांश  ऐसे  मामलों  को  संभवतया  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  जिनमें  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  कर  की  चोरी  पकड़ी  गई  कर  की  चोरी  के  लिए  दष्ड  को  कर-निर्धारण  के  खिलाफ  की

 गई  अपील  पर  निर्णय  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  सामान्यतया  आयद  किया  जाता  है  और  इसलिए  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  पकड़ी  गई  कर  की  चोरी  के  संबंध  में  अधिकांश  मामलों  में  दाष्डिक  कार्यवाहियां  अभी  भी  अनिर्णित  पड़ी

 हुई  हो  सकती
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 चक्र

 2  1914  लिखित  उत्तर

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  ली  गई  तलाशियों  के  दौरान  अभिगृहीत  की  गई  अघोषित  परिसम्पत्तियों  तथा  धारा

 132 (4)  के  अधीन  घोषित  को  गई  आय  के  आंकड़े  निम्नानुसार

 वित्त  वर्ष  1991-92  के  लिए  आयकर  निदेशालय-बार  तलाशी  तथा  अभिम्रहण  के  आंकड़े

 रुपयों

 आयकर  निदेशालय  ली  गई  तलाशियों  अभिगृहीत  की  आयकर
 की  कुल  संख्या  गई  अधोषित  1961  की  धारा  132(4)

 परिसम्पत्तियों  का  के  अधीन  घोषणा

 मूलय

 ।  2  डर  4

 दिल्ली

 |

 304  203362  1648.78

 चण्डीगढ़  257  453.06  597.23

 कानपुर  364  1336.14  329.97

 कलकत्ता  631  1663.82  800.19

 अहमदाबाद  320  1994.46  4142.68

 पुणे  177  711.75  1542.57

 हैदराबाद  263  1360.95  1120.55

 मद्रास  346  1324.54  1819.16

 बंगलौर  181  1019.90  2372.32

 बम्बई  625  6086.54  4461.98

 ..  हन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  विमानफ्तन  को  पदटे  पर  देना

 2707.  श्री  जी०  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  प्राधिकारियों  ने  बंगलौर  में  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के

 विमानपत्तन  को  इष्डियन  एयरलाइन्स  को  पट्टे  पर  दिया

 क्‍या  पट्टे  की  अवधि  समाप्त  हो  गयी
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 यदि  तो  क्या  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  ने  पटूटे  का  नवीकरण  कर  दिया  और
 ।

 यदि  तो  तस्ंंबंधी  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंत्री  शरद

 से  प्रश्न  नहीं

 मुदरै  में  मद्रास  उच्च  न्यायालय  की  खंडपीठ

 2708.  श्री  बी०  राज  क्या  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  तमिलनाडु  सरकार  की  ओर  से  मुदरै  में  मद्रास  उच्च  न्यायालय  की  खंडपीठ  की
 स्थापना  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 यह  खंडपीठ  कब  तक  स्थापित  हो

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  केਂ  विजय  भास्कर  से  तमिलनाडु
 सरकार  इस  बात  के  लिए  उत्सुक  है  कि  मदुरै  में  मद्रास  उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  स्थापित  की

 किन्तु  उन  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  के  साथ  कानूनी  परामर्श  पूरा  नहीं  किया  है  उच्व  न्यायलय  के

 मुख्य  न्यायमूर्ति  के  साथ-पूर्ण  परामर्श  के  राज्य  सरकार  से  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  प्राप्त  होता  है  तो  मामले  में

 केन्द्रीय  सरकार  आवश्यक  कार्रवाई  कर  सकती  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  न्यायपीठ  की  स्थापना  कब  तक
 की  जा  सकती

 बैंकों  का  कार्यनिष्पादन

 2709.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  क्यों  के

 दौरान  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  की  लाभ/हानि,  कार्यशील  जमा  और  पेशगी  दिए  गये  धन  की  राशि

 कितनी-कितनी
 |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  लिए

 राष्ट्रीयकत  बैंकों  के  लाभ  कार्यशील  जमाराशियों  और  अग्रिमों  की  राशियों  का  ब्यौरा  अनुबंध  में

 दिया  गया
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 आर्थिक  सुधार

 2710.  श्री  आरਂ  सुरेन्द्र  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भारत  से  ओर  अधिक  आर्थिक  सुधार  करने  को  कहा  है  जैसा  कि  26  1992
 के  आफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  कुछ  और  अधिक  आर्थिक  सुधार  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  25-26  1992  को  पेरिस
 में  हुई  भारत  सहायता  संघ  की  बैठक  में  कई  दाता  देशों  और  अन्य  बहुपक्षीय  संस्थाओं  के  प्रतिनिधियों  की  तरह
 विश्व  बैंक  के  उपाध्यक्ष  ने  भी  भारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  आर्थिक  सुधारों  की  बहुत  प्रशंसा  की

 उन्होंने  यह  आशा  भी  प्रकट  की  कि  मध्यावधि  में  अन्तःसंबद्ध  सुधारों  को  और  अधिक  गहन  एवं  व्यापक  बनाकर

 इस  सुधार-प्रक्रिया  को  आगे  भी  जारी  रखा  विश्व  बैंक  द्वारा  कोई  विशिष्ट  कार्ययोजना  तैयार  नहीं
 की

 से  आर्थिक  सुधारों  के  ओर  अधिक  16  1991  और  10  1992  को

 सदन  के  पटल  पर  रखे  आर्थिक  संकटों  के  प्रबंधन  विषयक  वित्त  मंत्री  के  वक्तव्य  में  और  वर्ष  1992-93
 के  लिए  आर्थिक  नीतियों  के  ज्ञापन  में  पहले  हो  इंगित  किए  जा  चुके

 *

 चावल  ओर  दाल  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 2711.  श्री  के०  पी०  रेड्डयया  क्या  ब्राणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चावल  और  दाल के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  चावल  और  दालों  के  निर्यात  से  कितनी  अतिरिक्त  आय

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  और  बैंकाक  बाजार  में  सफेद
 चावल  (10%  टूटा  के  जो  दाम  बोले  गये  उसके  अनुसार  कीमत  12.7.91  को  302  अमरीकी  डालर  थी

 नो  10.7.92  को  घटकर  290  अमरीकी  डालर  रह  दालों  की  अनतर्राष्ट्रीय  कीमत  निम्नरवत
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 किस्म  कीमत  अमरीकी  डालर  प्रति  एम०  टी०  कीमत

 20.7.9  को
 ह

 13.7.9  को

 1.  अरहर  400  सी  ऐण्ड  एफ  डी  बम्बई  325  सी  आई  एफ  बम्बई

 /
 2.  टायसन  चिकपीज  300  सी  आई  एफ  एफ  ओ  बम्बई  225  सी  आई  एफ  ओ  बम्बई

 3.  हरी  मटर  295-300  सी  आई  एफ  बम्बई  280  सी  आई  एफ  बम्बई

 साप्ताहिक  बाजार  कमोडिटोज  प्राਂ

 वर्ष  के  दौरान  रूप  से  दालों  का  कोई  निर्यात  नहीं  वर्ष  1991-92  के  दौरान
 चावल  निर्यात  से  755  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए  जबकि  इससे  पिछले  वर्ष  इससे  461  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए

 ओर  यू०  एसਂ  ए०  आईਂ  डी०  के  बीच  बाजार  सुधार  संबंधी
 परियोजना  हेतु  करार

 2712.  श्री  शरत्‌  चन्द्र  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 rd
 क्या  फिक्की  और  यू०  एसਂ  ए०  आई०  डी०  के  बीच  बाजार  सुधार  संबंधी  परियोजनाएं  शुरू  करने  के

 ए  कोई  करार  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  और  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संयुक्त  राज्य
 अभिकरण  द्वारा  इंडियन  चेम्बर्स  आफ  कामर्स  एण्ड  इंडस्ट्री  को  1,137,000  अमेरिकी  डालर  का  अनुदान
 देने  के  लिए  फिक्की  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संयुक्त  राज्य  अभिकरण  के  बीच  11.6.1992  को  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर  हुए  इस  करार  में  व्यवस्था  है  कि  इस  अनुदान  का  नई  आर्थिक  नीतियों  के  उद्देश्य  और

 लाभों  को  केन्द्रित  करते  हुए  सम्मेलन  आयोजित  करके  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  विभिन्न  आर्थिक

 सुधारों  के  कार्यान्वयन  में  सहायता  देने  के  लिए  प्रेरक  वातावरण  बनाने  हेतु  फिक्की  की  सहायता  करना  करार
 के  अंतर्गत  अनुदान  का  उद्देश्य  वाणिज्यिक  गतिविधियों  में  भारत  अमेरिकी  सहयोग  के  आम  हित के  क्षेत्रों  का

 पता  लगाना  और  भारतीय  तथा  अमेरिकी  संगठनों  के  बीच  संपर्क  स्थापित  करना  फिक्की  की  प्रस्तावित

 जिनके  लिए  अनुदान  दिया  जाना  की  अनुमानित  अवधि  करार  पर  हस्ताक्षर  होने  की  तारीख

 11.6.1992)  से  18  महीने  की
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 अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  संबंध  विषय  पर  भारतीय  अनुसंधान  परिषद्‌  का  सम्मेलन

 2713.  डा०  डीਂ  वेंक्टेश्वर  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हाल  ही  में  भारतीय  अनुसंधान  परिषद  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  विकास  केन्द्र  क ेसाथ  मिलकर  नई
 दिल्ली  में  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  संबंध  विषय  पर  कोई  सम्मेलन  आंचीजित  किया

 यदि  तो  इसमें  किन  प्रमुख  विषयों  पर  चर्चा  की  और

 सम्मेलन  किन  निष्कर्षों  पर

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  जी

 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  सम्बन्ध  अनुसंधान  परिषद्‌  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  विकास  केन्द्र  द्वारा  25
 से  27  1992  तक  नई  दिल्ली  में  एशिया  एस  ए  डायनामिक  पार्टनर  प्रासपेक्ट्स  फार  फ्यूचर
 विषय  पर  संयुक्त  रूप  से  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  इस  सम्मेलन  में  जिन  मुख्य  विपयों  पर  चर्चा  की

 गई  वे  दक्षिण  एशिया  में  नीति  सुधार  तथा  गतिशील  विश्वव्यापी  तथा  क्षेत्रीय  अर्थव्यवस्था  में  दक्षिण

 दक्षिण  एशिया  सहयोग  तथा  सार्क  एवं  शेष  एशिया  प्रशान्त  क्षेत्र  के  बीच  सहयोग  ।

 इस  बात  पर  आम  सहमति  थी  कि  इस  समय  चल  रही  आर्थिक  सुधारों  की  गति  को  इस  क्षेत्र  के  सभी

 देशों  में  बनाये  रखा  इस  बात  पर  भी  सर्वसम्मति  थी  कि  आर्थिक  सुधारों  के लाभ  अब  महसूस  किए  जा

 रहे  भागीदारों  का  यह  विचार  था  कि  दक्षिण  एशियाई  राष्ट्रों  में  किए  जा  रहे  उदारीकरण  एवं  आर्थिक  सुधारों  से
 सार्क  की  संरचना  में  क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए  अनुकूल  वातावरण  यह  भी  महसूस  किया  गया  कि  इन

 सुधारों  से एक  ओर  सार्क  तथा  उसके  सदस्य  देशों  के  बीच  तथा  दूसरी  ओर  अभियान  उसके  सदस्यों  तथा

 पूर्व  एशियाई  देशों  के  बीच  सहयोग  में  भी  वृद्धि  इस  सम्मेलन  में  यह  निष्कर्ष  निकला  कि  इस  समय

 एशियाई  जो  दक्षिण  एशिया  के  पास  हो  रहा  यह  दक्षिण  एशियाई  देशों  का  महत्वपूर्ण  घटना  क्रम  है
 और  इन  देशों  को  शेष  एशिया  प्रशान्त  क्षेत्र  के साथ  अपने  सम्बन्ध  विकसित  करने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास
 करना  चाहिये  ताकि  वे  एशियाई  अर्थव्यवस्था  के  पुनरुत्थान  में  और  अधिक  सक्रिय  भागीदार  बन

 व्यवधान

 अध्यक्ष  अब  सभा  सोमवार  27  1992  को  म०  पृ०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए
 स्थगित  होती  है

 11.04  म०  पू०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  27  Wows, 1992/5  1914  के  ग्यारह  बजे  तक
 के  लिए  स्थगित
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